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 के  निकट  ग्रन्तरदेशीय  जल  परिवहन  मागं  के  रूप  में  परिणत  करने  का  विचार  है  ;

 इस  परियोजना  की  कुल  कितनी  लागत  होगी
 ?

 श्र  विद्युत  मंत्री  स०  का०  दुर्गापुर  के  हेडवक््सं से उद्भूत से  उद्भूत

 सिंचाई  व्यवस्था  के  लिये  बनाई  गई  बायें  किनारे  की  मुख्य  नहर  को  सिंचाई  व  नौवहन  के  लिये

 उपयोग
 करने  की  दृष्टि  से  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  यद्यपि इस  नहर  का  मुख्य  उद्देश्य  उक्त  क्षेत्र  में

 सिचाई  करना  है  इस  पर  अतिरिक्त  रकम  aa  किये  बिना  ही  उसे  नौवहन  के  लिये  उपयोगी

 बनाया जा  रहा  है  ।

 इस  नहर  का  नौवहन  कार्य  के  लिये  उपयोग  करने  में  सम्बद्ध  .  ४

 करोड़ रुपय  है  ।

 श्री  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  इस  नहर  में  हो  कर  कितने  टन  माल  का  आवागमन  होगा  कौर

 बह  कितनी  लम्बी  होगी  ?

 कश्  स०  का०  पाटिल
 :  इस  नहर  की  लम्बाई  ८५  मील  है  जिस  में  से  ५३  मील  तक  नौवहन

 किया  जा  सकेगा  ।  कुल  टन  भार  हर  वर्ष  २०  लाख  रहेगा  |

 श्री  गजेन्द्र
 प्रसाद  सिन्हा

 :
 क्या  बिहार  में  दामोदर  घाटी  निगम  की  अन्य  नहरों  को  श्रन्तदेंशीय

 परिवहन  के  रूप  में  प्रयुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  स०
 का०  पाटिल

 :  इस  समय  कोई  विचार  नहीं  है  ।  इस  की  सम्भावना भी  नहीं  है  ।

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती :  नौवहन  के  रूप  में  परिवहन की  जाने  वाली  इस  नहर  का  कितनी

 सीमा तक  निर्माण हो  गया  है  ate  ८५  मील  लम्बी  कुल  नहर  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी  ?

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  मेरे  पास  कभी  इस  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  है  कि  नहर  का  कितना

 भाग  बन  गया  है  किन्तु  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  यह  प्रयुक्त  हो  जायेगी  ।
 ert

 मून  wast  में

 (2&24)
 406  LSD~1.
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 ?
 परिसर  रे  चक्रवर्ती

 :
 क्या  इस  का  कोई  भाग  न श « प्रन्तद र  जल  परिवहन  के  लिये  खोला  गया

 ह

 श्री स०  का०  जी  ५३  मील  हिस्से  में  ऐसा  किया  गया  है
 |  किन्तु  मुझे  यह  जानकारी

 नहीं  है  कि  क्या  सब  wat  कर  दिया  गया  है  |

 शशि  गोरे  :  इस  नहर  की  चौड़ाई  कौर  गहराई  कितनी-कितनी  है  ?

 शी  स०  का०  पाटिल  :  प्रारम्भ  में  कहीं  कहीं  पर  इस  की  चौड़ाई  १७२  फीट  है  जो
 बाद

 में

 चल कर  ६०  फीट  रह  जाती  है  ।  इस  की  गहराई  ८  फीट  है  तथा  ६  फीट  वाली  देशी  नौका  इसमें

 चल  सकता  है  ।

 tal  भा०  Fo  गायकवाड़ :  कितने  एकड़  भूमि  सिचाई  योग्य  बनाई  जायेगी  ?

 श्री स०
 श1१०

 पाटिल
 :  इस  का  कई  बार  उत्तर  दे  दिया  गया  है

 |  कदाचित यह  कुल  दस

 एकड़  है  परन्तु  मेरे  पास  झांकने  नहीं  हं  |  यहां  यह  मुख्य  प्रश्न  भी  नहीं  था  I

 श्री  जयपाल  सिह  :  बिहार  में  कितनी  सिंचाई  योजनायें  हैं  कौर  सिंचाई  की  दृष्टि से  कुल  कितने

 एकड़  भूमि  प्रयुक्त  हो  सकती है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  दामोदर  घाटी  निगम  के  अन्तर्गत  या  सामान्यतया  ?

 श्री  जयपाल  सिंह  :  दुर्गापुर  स्थित  दामोदर  घाटी  निगम  से  केवल  बंगाल  को  ही
 लाभ

 पहुंचेगा
 ।

 सहोदय  :  क्या  दामोदर  घाटी  निगम  नहर  से  बिहार  के  किसी  भाग  को  लाभ  पहुंचेगा
 ?

 श्री  जयपाल  सिह  :  श्राप  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  बाद-विवाद  के  दौरान हम  यह

 पूछते  रहे  हैं  कि  पहल
 जो

 योजना  थी  उसे  किसी  wer  रूप  में  क्यों  परिवर्तित  कर  दिया  गया  है
 .  .

 tall स०  Sto  पाटिल :  अन्य  प्रशन  अभी  उत्पन्न  नहीं  होते  हैं  ।  सिचाई  सम्बन्धी  नहरों
 का

 अभी  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।  हम  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  क्या  बिहार  क  जलाशय  को  सिंचाई

 सुविधाओं  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  ।

 पश्  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  दामोदर  घाटी  निगम  के  प्रस्ताव  क  साथ  ही  एक  प्रस्ताव  यह

 भी  था  कि  बिहार  ह  लिये  एक  सिंचाई  नहर  का  उपबन्ध  किया  जायेगा
 ।

 इस  में  क्यों  परिवर्तन  कर

 दिया  गया  है
 ?  इस  की  मुख्य  कठिनाइयां  क्या  हूँ  ?

 श्री स०  का०  पाटिल  :  इस  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  केन्द्र  तथा  राज्य

 सरकार
 उन

 सिंचाई  afar  के  बारे  में  योजनायें  बना  रही  है  जिन  का  खर्च  से
 अधिक

 न  हो  ।  तभी  जो  दो-एक  योजनायें  प्रस्तुत  की  गई  थीं  उनका  खच  अधिक  था  शर  इतनी  afr

 लागत  पर  उन्हें  व्यावहारिक  नहीं  समझा  गया  |

 पश् नो मत  रेसा  चक्रवर्ती  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  बताया  कि  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  की  खुदाई

 के  लिये  ४  करोड़  रुपये  खर्च  होंगे  ।  क्या  यह  रकम  न्द्रीय  सरकार  की  झ्रोर  से  अनुदान  के रूप  में

 दी  जायेंगी  waa  यह  राज्य  सरकार  पर  ऋण  होगा  ?

 fat  स०  eto  पाटिल  :  एक  विशेष  अधिनियम  के  ante  निगम  इसका  नियंत्रण  करेगा  ।

 माननीय  मंत्री  के  अ्रनुसार  यदि  राज्य  सरकार  पर  यह  चार  करोड़  रुपये  की  राशि  भार  है  तो उन्हें

 ३०  लाख  रुपये  को  वार्षिक  अय  भी  होगी  |

 मल  sist  में
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 हमारी  टेल/प्रिन्टर

 +

 (ati  भक्त

 १०३,  श्रਂ  स०  चं०  सामन्त :

 डा०  राम  सुलगते  fag:

 क्या बहुत  तथा  संचार  मंत्री  ३  १९५७  के  तारांकित  घ्र्इ्त  संख्या  ७२७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  कि  |

 क्या  इस  बीच  म्रंग्रेजी  शर  हिन्दी  a  द्विभाषी  टैलिप्रिंटर  की  उपयोगिता  की  जांच

 करलो गई  है  ;

 यदि  तो  कया  निर्णय  किये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  प्रशन  के  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  कब  तक  अंतिम

 निर्णय  किये  जानें  की  ora  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  कभी  तक  जांच

 पूरी  नहीं  हुई

 प्रभो  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 लगभग  दो  महीनों  में  ।

 थ  भक्त द  शेन  :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  टेली प्रिंटर  की

 जांच  करते  समय  शासन  की

 इस  बात  पर  भी  ध्यान  दिया  जायगा  कि  इस  समय  जो  पांच  यूनिट  कोड  का  टेली प्रिंटर

 जारी  उस  के  द्वारा  देवनागरी  लिपि  की  जितनी  भी  मात्रायें  और  दूसरे  भ्रमर  उन  को  पूरी

 से  war  नहीं  किया  जा  सकता  है  यदि  |:  यूनिट  कोड  का  टेलीप्रिटर  जारी  किया  गया  तो  अधिक

 सुविधा  होंगी
 ?

 को  राज  बहादुर  :
 जिन  विषयों  की  जांच  हो  रही  उन  में  से  एक  मुख्य  विषय  यह  भी  हे

 कि  पांच
 यूनिट  कोड  के

 बजाय  छः  यूनिट  कोड  का  टेलोप्रिटर  प्रयोग  में  लाया जाय

 att  जोक  म  आल्वा  :  हिन्दी  टेलीप्रिंटर  बनाने  में  कौन  सी  तकलीफ  का  सामना  करना  पड़

 रहा  क्या  यह  मंत्री  महोदय  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 ही  राज  बहादुर  :  हिन्दी  टेलीप्रिंटर  बनाने  में  तकलीफ  यही  है  कि  हिन्दी  टेलीप्रिटर  बनाने

 का  जो  कारखाना  है  वह  wa  स्थापित  करना  है  ।

 श्री  भक्त
 दर्शन  :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यह  जो  द्विभाषी  टेलीप्रिटर  है
 उन

 की  कया  कीमत
 जापानी

 फर्म  नें  बताई  है  प्रौढ़  क्या  यह  सूचित  किया  है  कि  art  बड़ी  संख्या  में  उसको  लिया  जायगा

 तो
 उस  को  कीमत  घटाई  भी  जा  सकती  है  ?

 नाराज  बहादुर
 :

 क्योंकि  अभी  यह  तय  नहीं  किया  गया  है  कि  इसे  लेना  है  या  नहीं  लेना

 कौर  लेना  है
 तो

 किस  किस  संख्या  इस  लिये  कीमत  का  सवाल  कभी  देर  में  तय  होगा ।  छह

 तक  यह
 भो

 तय  करना  है
 कि

 जहां
 तक

 इंजीनियरिंग  या  जो  ट्रेफिक  होता  उन
 दोनों

 क
 मामले  में

 यह  मशीन  कहां  तक  पार  है
 ।
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 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  कया  यह  सही  है  कि  जो  दो  एक  यहां  दूसरा  बम्बई

 are  किये  गये  इन  दोनों  जगहों  से  संवाद  अच्छी  तरह  से  भेजे  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 जी  दो  मशीनें  हैं  एक  बम्बई  में  ite  दूसरी  दिल्ली  में  रखी  गई
 हैं

 दोनों  के  ऊपर  इस  के  परीक्षण  हो  रहे  हैं  ्र  wit  तक  तो  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  वे  संतोषप्रद  |

 श्री  स०  do  सामन्त :  द्विभाषी  टेलीप्रिटर  के  बारे  में  कितने  प्रस्ताव  गवर्नमेंट  के  पास  करायें  हें

 श्र  क्या  कलकत्ता  से  भी  कोई  श्राया  है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  प्रस्ताव  मांग  से  है  तो  कितनी  मांग  इन  के  बारे  में  इस

 का  पता  लगाने  में  देरी  लगेगी  ।

 aft  हेमा
 :

 में  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  माननीय  मंत्री  महोदय  के  कहने  का  तात्या  यह  है  कि

 जिस  जापानी  फर्म  ने  उन  के  पास  प्रपनी  यह  सारी  स्कीम  भेजी  उस  ने  कीमत  का  कोई  अंदाज़ा  नहीं

 दिया है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  कीमत  का  प्रतिभा  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री
 भक्त

 दरबान
 :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  विभाग  के  कौन  कौन  से  विशेषज्ञ  इस  के  बारे  में  जांच

 हैं  र  क्या  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जायगा  कि  संसद  सदस्यों  को  भी  इन  दोनों  प्रकार  के

 rt  को  देखने  का  मौका  मिले
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जहां  तक  विशेषज्ञों के  नामों  का  सम्बन्ध  उनके  नाम  हैं
 |

 श्री  एस०  के०  डिप्टी  डायरेक्टर जनरल  ट्रेफिक

 श्री  जो  डायरेक्टर  टेली-कम्युनिकेशन रिसच  सेंटर  के

 श्री  एस०  एम०  भ्र ग्र वाल  जो  डायरेक्टर  टेलीफोन  हैं  ;

 श्री  जी०  वी०  मेनन  तथा  श्री  भटनागर  ora  दी  रिसर्च  फ़्रांस  |

 मुख्य  मुख्य  बातें  जिन  पर  वे  विचार  करेंगे  वे  ये  हैं  कि  कितना  खर्चा  इस  पर
 किसि

 प्रकार  की  इस  की  स्पीड  ATT  एक  फैक्ट्री  बनाई  जाय  तो  उत्पादन  में  कया  व्यय  होगा  शौर  जो

 वर्तमान  में  मशीनें  इस्तेमाल  हो  रही  हैं  उन  का  ed  में  क्या  किया  जायगा  |  जहां  तक  प्रन्तर्देशीय  संचार

 व्यवस्था  का  सम्बन्ध  उस  में  पांच  यूनिट  कोड  का  प्रयोग  किया  जाय  या  यूनिट कोड
 का।य

 पांच छः  बातें  हें  जिन  की  इन  विशेषज्ञों  न  जांच  करनी  है  भ्रौर  वे  कर  रहे  हैं  |

 दस दम  में  विमान  दुर्घटना  को  जांच

 =

 दी०  to  फार्मा
 ग*  o4’  श्रीमती  रेग  चक्रवर्ती

 L st  ही०  ato  मुकदमों

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ६  PENX  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ८९३  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १  १९५७ को  दमदम  हवाई  पर  दुर्घटनाग्रस्त  इण्डियन

 लाइन्स  कारपोरेशन  फ्रेटर  डकोटा  में  चालक  वृन्द  के  चार  सदस्यों  की  मृत्यु  की  जांच  करने  के  लिये

 नियुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  विचार  किया
 है  और

 a.

 wast  मे
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 यदि  तो  सरकार  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 हुमायूँ  जांच

 न्यायालय  के  प्रतिवेदन  का  भ्र भी  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 पत्नी दी०  चं०  शर्मा
 :

 जांच  न्यायालय  के  सदस्य  कौन  कौन  थे  तथा  क्या  कोई  गर-सरकारी

 व्यक्ति  भी  इस  से  सम्बद्ध  था  ?

 1  श्री  हुमायूं  कबीर  जांच  न्यायालय  में  उच्च  न्यायालय के  केवल  एक  न्यायाधीश थे  ।

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  जांच  न्यायालय  की  उपपत्ति  के  आधार  पर

 दुर्घटनाग्रस्त  व्यक्तियों  की  युवा  विधवा  स्त्रियों  att  बच्चों  को  कभी  तक  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया

 गया है  ?

 श्री  हुमायूं  कबीर  :
 यह  सच  नहीं  है  ।  चार  में  से  तीन  सदस्यों  को  प्रतिकर  दे  दिया  गया  है

 चौथे  सदस्य  की  स्थिति  में  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  कोई  व्यक्ति  उत्तराधिकार

 पत्र  सहित  प्रस्तुत  नहीं  gar  है  |

 पथों  जोखिम  श्रात्वा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दमदम  कौर  उत्तर-पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  क्षेत्र

 में  सब  से  दुर्घटनायें  होती  हैं  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  है

 कि  इन  दुर्घटनाओं की  पुनरावृत्ति  न  हो
 ?

 tar  gary  कबीर
 :

 यह  संधा  विभिन्न  प्रश्न  है  ।  किन्तु  यदि  श्राप  पूछते  हैं  तो  में  उत्तर  देने

 की  कोशिका  करूंगा  |

 पाध्या  महोदय  :  नहीं  |

 1  श्रीमती  te  चक्रवर्ती
 :

 जबकि  यह  रिपोर्ट  कई  महीने  पहले  भ्रन्तिम  रूप  को  प्राप्त  हो  गई
 थी  att  जब  जांच  न्यायालय  के  भ्रनुसार  इस  में  चालक  की  गलती  सिद्ध  हुई  है  तो  फिर  इस  में  विलम्ब

 का  क्या  कारण है  ?

 fat  हुमायूं  कबीर
 :

 मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  के  दोनों  सुझावों  में  थोड़ी  गलती  है  ।

 रिपोर्ट ८  PEN  को  प्रस्तुत  की  गई  थी  |  एक  टेकनीकल  तथ्य  के  बारे  में  मतभेद  था  कि

 हवाई  ग्र डड बि  में  समानान्तर  हवाई  पट्टी  के  एक  साथ  प्रयोग  से  क्या  अभिप्राय है  तथा  उस  के  लिये

 उड्डयन  संगठन  में  हमारे  प्रतिनिधि  से  राय  मांगी  गई  थी  ।  मेँ  माननीय  सदस्य

 को  यह  बता  दू  कि  भ्रन्तिम  भ्रवस्था  प्राप्त  हो  गई  है  एक  सप्ताह  बीतने  के  पहले  ही  हम  जांच

 न्यायालय  की  उपपत्तियों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लेंगे  ।  जहां  तक  दूसरी  सरकार  का  सम्बन्ध  है

 हम  इसे  प्रकट  नहीं  कर  सकते  हैं  ga  दिशा  में  यह  प्रथा  है  कि  जब  तक  सरकार  उपपत्तियां  स्वीकार

 नहीं  कर  लेती  हें  वे  दूसरी  सरकार  से  परामर्श  करेंगे  ।  प्रौढ़  फिर  तिथि  निर्धारित  कर  दोनों  देशों  में

 एक  साथ  इसे  प्रकाशित  कर  दिया  जायेगा  |

 श्री दी०  do  शर्मा  :  क्या  रिपोर्ट  प्रकाशित करने  के  लिये  कोई  तिथि  निश्चित  की  गई  है

 तथा  क्या  दूसरे  देश  की  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  निष्कर्ष  प्रस्तुत  किया  है
 ?

 श्री  हुमायूं  कबीर
 :

 कंदाचितू  माननीय  सदस्य  ने
 मेरा ७  उत्तर  नहीं  सुना  ।  मेंने  श्रभी  इस  का

 उत्तर  दिया  है  ।
 ———_—- ——  i

 staat  में
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 tat  जयपाल  सिंह  :  क्या  इस  का  यह  झ्र भि प्राय  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  सेनिक  उड्डयन  संगठन

 विनियमन  स्पष्ट  रूप  में  हवाई  पटरी  के  समानान्तर  प्रयोग  की  संकेत  नहीं  करते  हें
 ?

 हुमायूं  कबीर  :  पहले  यह  सुझाव  था  ।  किन्तु  wa  हम  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हें
 वि

 श्री  जयपाल  सिंह  क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्र सैनिक  उड्डयन  संगठन  विनियमन
 म  इस  का

 उपबन्ध नहीं  है  ?

 fort  हुमायूं  कबीर  :  माननीय  सदस्य  उड्डयन  सम्बन्धी  ज्ञान  रखते  ह  कौर  वह  जानत  ह

 कि  इन  मामलों  में  निर्णय  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  नहीं  परन्तु  सरकार  करती  है
 ।

 श्रीमती रेण  चक्र  रती  :  कया  जांच  न्यायालय  की  रिपोर्ट  हमारी  सरकार  दूसरी  सरकार

 ने  स्वीकार  कर  ली  है  तथा  आरम्भिक  प्रतिकर  स्वरूप  दी  गई  रकम  उपपत्ति  के  अनुसार  उगाही
 जायेगी  ?

 श्री ह ुहुये  कब्र कह :  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार

 प्रतिकर  दिया  है  ।  इस  रिपोर्ट  पर  निर्णय  कर  लेने  के  ष नात , ष्  यदि  ब्रिटिश  सरकार  ने  इसे

 स्वीकार  कर  लिया  तो  प्रश्न  का  पुनरीक्षण  किया  जायेगा  |

 कांडला  विमान  पतन

 1*  १०५४. भ श्री  रामेशर  टांटिया  :  क्या  परिवहन तथा  gare  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कांडला  विमान  पत्तन  में  नौवहन  सहायक  मशीनें  लगाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाय

 गय ह  ;  प्रौढ़

 क्या  इस  हवाई  पट्टी  में  डकोटा  विमान  उतर  सकेंगे
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (st  हुमायूं  वायरलेस  स्टेशन

 के  लिये  भवन  निर्माण  किया  जा  रहा  है  कौर  दूर  संचार  उपकरण  प्राप्त  कर  लिये  गये  हूं  तथा  कांडला

 भेजने  के  लिये  तैयार  हैं  !  कांडला  में  विमान  सेवा  चलाने  के  बारे
 में  निर्णय

 कर
 लेने  के  बाद  एक  सप्ताह

 के  भीतर  ये  उपकरण  लगा  दिये  जायेंगे  ।

 )  att

 ची  रामेश्वर  टांटिया  :  कुल  aq  कितना  होगा  ?

 हुमायूं  कबीर  :  हवाई  ug  .'  लिए  पुनरीक्षित  प्रावधान  १
 लाख  रुपये है

 गमी  जयपाल  इस  बात  को  देख  हुए  कि  ara  या  कल  डेकोटा  विमान  पुराने  पड़

 जायेंगे  कौर  भविष्य  में  इन  स्थान  पर  चाहे  जो  कोई  भी  विमान  ara  वह  इस  से
 होगा

 श्योर  उसके  लिये  लम्बी  पटरी  दरकार  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  नई  विमान  पटरियां

 बनाते  समय  क्या  सरकार  इस  बात  वेਂ  लिये  भी  प्रबन्ध  करने  वी  बात  ध्यान  में  रख  रही  है  '

 fat
 हुमायूं

 कबीर
 :

 यह  सच  है  कि  बड़े
 हवाई  अड्डों

 में
 बड़ी  पटरियां  अपेक्षित  होंगी  परन्तु

 हमें  ऐसे  छोटे  हवाई
 भ्

 भी  रखने
 होंगे

 जहां  बहुत  बड़े डे  विमानों  ५  जाने  जाने  की  नहों  है  ।
 य

 मल  dat में
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 शो  जयपाल सिंह  :  क्या  हम  ag  समझें  कि  कांडला  हवाई  प्री  ata  एक  छोटा  हवाई

 ही  रहेगा  ?

 श्री  हुमायूं कबीर  :  कांडला  हवाई  अड्ड  की  पटरी  ५,०००  फीट  लम्बी  है  अ्रौर  हमें

 आशा  है  कि  विमानों  के  इंजन  में  सुधार  होने  से  भविष्य  में  बहुत  श्रमिक  बड़े  विमान  ५,०००  फीट

 में  उड़ान  भर  सकते  ्य ् १ भ्रौर  उतर  सकते  हैं  ।

 रेलवे  समपारों  पर  सीटों-बोड़ें

 1*१०५६.  श्री  झूलन  कया  रेलें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सभी  ऐसे

 समपारों  पर  जहां  कोई  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  है  Aerts  की  व्यवस्था  करने  से

 सम्बन्धित  प्रस्ताव  किस  चरण  पर  है  ?

 faa  उपमंत्री  :
 घुटना  प्रत्यालोचन  समिति  की  सिफ़ारिश  के

 भ्रनुसार  उन  सभी  समपारों  जहां  कोई  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  सीटी  बोर्ड  की  व्यवस्था  करने

 का  कार्य  रेलवे  द्वारा  एक  कार्यक्रम  बना  कर  किया  जा  रहा  है  ।

 fat  aaa  सारे  देश  में  इस  योजना  को  पूरा  करने  पर  कितनी  रकम  खर्चे  होंगी  ?

 थ्रो  शाहबाज  खां  :  मुझे  पाक  रूप  से  पूर्वसूचना  चाहिये  ।

 fat  तिरुमल  राव  :  इन  सभी  समपारों  पर  कर्मचारियों  को  व्यवस्था  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  कौर  योजना  किस  चरण  पर  है  इसे  कितने  वर्षों  में  फैलाया  गया  है  ?

 शी  शाहनवाज  खां  :  सभी  समपारों  पर  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  नहीं  होती

 जहां  कहीं  आवश्यक  हो  वहीं  समपारों  पर  कमेंचारी  नियुक्त  किया  जाता  है  ।

 श्री  तिरुमल  राव  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कभी  कहा  है  कि  जिन  समपारों  पर  किसी

 चारी  की  व्यवस्था  नहीं  है  उन  सभी  समपारों  पर  सीटी  ats  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  यह  योजना

 कितनी  अवधि  में  दिलाई  गई  है  कौर  कब  तक  पूरी  होगी  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  set  सीटी  बोर्ड  की  व्यवस्था  करने  का  अ्रथीत्  लकड़ी  के  ऐसे  बड़े

 तख्ते  लगाने  का  जिन  पर  बड़े  बड़े  अक्षरों  में  aes  लिखा  रहता है  ।  यह  काम  तेजी  से

 किया  जा  रहा  है  श्र  हमें  है  कि  बगल  कुछ  महीनों  में  उन  सभी  समपारों  पर  सीटी  बोई

 लग  जायेंगे  जहां  कोई  कर्मचारी  नियुक्त  नहीं  है  ।

 tat  झूलन  सिंह  :  aa  तक  ऐसे  कितने  समपारों  पर  इन  जोडों  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी

 है  जहां  कोई  कमेंचारी  नियुक्त  नहीं  है  ?

 पथी  शाहनवाज  खां
 :  लगभग  ५,०००

 ग  मूल  अंग्रेजी  में

 Whistle  Bo.  rds,
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 मूर्ति रेलवे  कर्मचारी

 1*१०५७.  श्री  त०  ब०  विपुल  राव  :  क्या  aa  मंत्री  रेलवे  सेवा  सुरक्षा का

 नियमों  के  ate  कर्मचारियों  के  निलम्बन  से  सम्बन्धित  १७  wre,  १९५७  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  £४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अरब  मित्तल  रेलवे  कर्मचारियों के  ५२  मामलों का  पुनर्विलोकन  कार्य  पूरा

 कर  लिया  गया

 यदि  तो  उन  में  से  कितने  कर्मचारी  नियोजित  किये  गये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  ५  मामलों  में  पुनर्विलोकन  कार्य  qu  हो

 चका  है  प्रौढ़  शेष  मामलों  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 एक  ।

 गीत ०  qo  बिक्री  राव  :  नौ  वर्ष  से  भ्रमित  समय  बीतने  पर  भी  प्रभी  तक  यह  समस्त

 कार्य  निबटाया  नहीं  गया  है
 ।

 कया  में  विलम्ब  का  कारण  जान  सकता  हुं
 ?

 erat  at:  विलम्ब  के  कारण  सम्भवतः  मेरे  माननीय  मित्रों को  भली  भांति

 ज्ञात  इन  में  कुछ  मामले  विभिन्न  विधि  न्यायालयों  को  निर्दिष्ट  किये  गये  थे  ait  कुछ  उच्च

 न्यायालयों  ने  कुछ  निर्णय  दिये  थे  att  हमें  उन  निर्णयों  के  अनुसार  कार्यवाही  करनी  थी
 ।

 यही

 कारण  है
 कि

 कुछ  विलम्ब  परन्तु  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  सदन  में  वचन  दिया

 मामलों  का  शीघ्रता  से  qatar  किया  जा  रहा  है  ate  हमें  राशा  है  कि  अगले  कुछ  महीनों  में

 हम  इन  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भ्रत्तिम  निर्णय  कर  लेंगे  ।

 गीत त०
 ब०

 विमर्श  राव
 :  जिन  पांच

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  भ्रान्ति  निर्णय  किया  गया

 है  उन  में  से  एक  ब्यक्ति  को  पुनः  नियोजित  किया  जा  चुका  है  ।  अन्य  चार  मामलों  के  सम्बन्ध  में
 किस  प्रकार  का  निर्णय  किया गया  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  उनकी  सेवायें  समाप्त  की  गई  हैं  ।

 श्री  तंगामणि  :  इन  ५२  मामलों में  से  अधिकांश  १९४८  से  विलम्बित  हैं  a  उन  में  से

 अधिकाश  भूतपूर्व  एस०  भाई  कार  के  मामले  भी  थे  ।  माननीय  उपमंत्री ने  कहा  है  कि  न्यायालयों

 में  कुछ  कार्यवाहियों  के  कारण  विलम्ब  gar  था  ।  क्या  ऐसे  मामले  भी  हैं  जिनमें  इन  न्यायालयों

 के  कारण  विलम्ब  gar  श्र  यदि  तो  इन  ५२  मामलों  में  से  इस  प्रकार  के  मामलों  की

 संख्या  कितनी  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  क्योंकि ये  ५२  मामले हैं  इसलिये  प्रत्येक  मामले  के  सम्बन्ध में  एक  एक

 बात  का  ब्यौरा  बताने  में  मुझे  काफ़ी  समय  लगेगा  ।  ५२  मामलों  में  से  ५  मामले  निबटाये  जा  चुके

 ज... «०
 ३०  मामलों  का  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  कौर  हमें  है  कि  हम  शीघ्र  ही

 कोई  निर्णय  कर  लेंगे  ।  शेष  १७  मामले  बच  रहते  हें  ौर  उन  का  निर्णय  न्यायालयों  द्वारा  किया

 जाना है

 श्री  तंगामणि  :
 इन  ३०  कर्मचारियों  के  मामलों  का  aaa  निर्णय  कब  किया  जायेगा

 ?

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  meta खां  :  हम  रेलवे  मंत्रालय  में  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर

 चके  हैं  कौर  उन्हें  गुह-कार्य  मंत्रालय  को  उनकी  अन्तिम  मंजरी  के
 लिये  भेज  दिया गया  है

 ।

 fat  त०  ao  fags  राव  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  ये  अ्रसाधारण  मामले  हैं  ये

 व्यक्ति  निर्वाह  wa  के  रूप  में  भ्र पने  वेतन  की  केवल  एक-चौथाई  रकम  पाने  के  हकदार हैं

 इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  काफ़ी  लम्बे  समय  से  वे  व्यक्ति  मुअत्तल  क्या  सरकार

 का  निर्वाह  wa  की  मात्रा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शनी  शाहनवाज़ खां  :  नहीं  ।  हमें  वर्तमान  नियमों  का  पालन  करना  होगा  ।

 जापान  से  जहाजों का  क्रय

 ्

 |  डा०  राम  सुभग  fag  ह |
 श्रीमती  इला  तिरी

 श्री  वें ०  प०  नायर

 rey  at  रघुनाथ सिह

 बया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  जापान  से  जहाज़  खरीदने  का  प्रस्ताव

 मदि  तो  वहां  से  जहाजों  का  कुल  कितना  टन-नार  खरीदा  और

 किन  निबन्धों  पर  इस  सौदे  को  भझ्रन्तिम  रूप  दिया  गया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  हा  ।

 तथा  खरीदे  जाने  वाले  जहाज़ों  के  टन-भार  तथा  क्रय  सम्बन्धी  निबन्धों  को  प्रभी

 रूप  दिया  गया  है  |

 पंडा०  राम  सुलग  सिह
 :  इस  सम्बन्ध  में  क्या  इस  समय  कोई  बातचीत  हो  रही  है  कौर

 जापान  से  जहाज़ों  को  खरीदने  से  टन-भार  सम्बन्धी  देवा  की  वर्तमान  भ्रावव्यकतायें  किस  सीमा  तक

 पूरी  होंगी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इस  सौदे  के  कारण  जो  येन  ऋण  प्राप्य  होगा  उस  में  से  हमें  प्राया  है
 कि  हम  तीन  जहाज़  प्राप्त  कर  सकेंगे  हो  सकता  है  परब  जो  बातचीत  की  जा  रही  है  उसके
 तथा  भविष्य  में  की

 जाने  वाली  वार्ता  के  परिणामस्वरूप  हम  कुछ  जहाज़ों  का  भी  कर

 सके ं।

 Fo  प०  नायर :  जापानी  जहाज़ों  के  मूल्य  के  बारे  में  क्या  संकेत  किया  गया  है  कौर
 इन  जहाज़ों  को  कब  तक  दिये  जाने  का  अनुमान  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  जैसा  कि  मेंने  कहा  था  तीनों  जहाज़ों  की  कुल  कीमत  लगभग  3०

 लाख
 पौंड  होगी  ।  जहां  तक  इन्हें  दिये  जाने  के  समय  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  अगले  वर्ष  तक

 ये  जहाज़  हमें  प्राप्त
 हो

 जायेंगे  । ्  हम  व

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  हम  यूरोप  में  किसी  जहाज़  को  खरीदें  तो  उस  के  मूल्य  की  तुलना  में  हमें

 जापानी  जहाज़ों  की  जो  कीमत  देनी  क्या  उन  दोनों  में  पर्याप्त  अन्तर  है  ?

 राज  बहादुर  मेरे  विचार  में  अ्रधिक  अन्तर  न  होगा  ।

 तो  फिर  विशेष  लाभ  क्या  है  ?  क्या  हम  जापान से  इस  कारण  जहाज़  ख़रीद

 रह ेहैं  कि  यूरोप  से  जहाज  प्राप्त  करने  में  हमें  कठिनाई  है  अथवा  जापान  से  इन्हें  खरीदने  में  किसी

 विशिष्ट  लाभ  फे  कारण  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  ?

 श्री राज  बहादुर :  स्पष्ट  लाभ  येन  ऋण  है  ।

 श्रेय  क्या  मननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  सरकार  सिद्धान्त  रूप  में  केवल

 पश्चिम  में  ही  जाये  द्रोह  पुर्व  में  न  जाये  ?

 चा  रंगा  :  जी  विशिष्ट  लाभ  क्या  है  ?

 महोदय  :  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 पंश्नीरंतश :  यदि यह  बराबर  नहीं  तो  यह  बरच्छा है  ।

 क्ष  महोदय  :  अच्छी  बात  है  ।  प्रदान  पुछते  समय  माननीय  सदस्यों  का  कुछ  तात्पर्य

 होना  चाहिये  ।  वे  सरकार  से  क्या  करने  की  ae  करते  हैं
 ?

 जापान  को  छोड़  दिया  जाये
 ax  कंवल  पश्चिम  में  ही  जाया  जाये  ?

 tat  ताजिक  :  इन  जहाज़ों  का  कुल  टन-भार  कितना  है  ?

 ्रो  राज  बहादुर  :
 अपनी रेखायें तथा  हमें  किस  प्रकार  के  जहाज़  प्राप्त हो  सकते  यह

 मालूम  होने  क  बाद  कुल  टन-भार  का  निर्णय  करना  होगा  |

 falas  :  जब  तक  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  है  कि  वे  जापान  से  कुल  कितना
 टन-भार

 खरीद  रहे  हैं  तब  तक  क्रय  “4  निबन्धों  TZ]  सम्बन्ध  में  कैसे  बातचीत  की  जा  सकती है  ?

 श्र  राज  बहादुर  हमें  एक  तेज  वाहक  जहाज़  खरीदना  एक  मालवाही जहाज़  खरीदना

 शौर  यदि  सम्भव  gar  तो  हमें  एक  मालवाही  एवं  यात्री  जहाज़  भी  ख़रीदना  है  ।  लेकिन  टन-भार

 कितना  होगा  यह  बात  समवायों  अ्रथवा  निगमों  जो  इस  सम्बन्ध  में  जहाज़  श्रजंन  करना

 निबन्धों  तथा  अधिकारों  पर  निसार  होगी  ।

 हिन्दुस्तान  farqute  में  जहाज़ों  का  दोषपूर्ण  निर्माण

 1*१०६०  Mi  यि  fag  क्या  परिवहन  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  में  निमित  तीन  कौर  जहाज़ थी  सी  १३७,  वी०
 सी

 ०

 PRE  तथा  ato  सी०  १४२  त्रुटिपूर्ण  पाये  गये  हैं  ?

 तथा  dare  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  राज  :  प्रश्न  में  जिन  जहाज़ों

 की  ax  निर्देश  किया  गया  है  उनमें  कोई  त्रुटि  नहीं  देखी  गई  है  ।

 शो  tama  शिव  में  जानना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  भ्रखबारों  में  यह  बात  बहुत  जोरों  से

 पाई  है  कि  जो  तीनों  शिप्स  तैयार  हुए  हैं  वे  ठीक  नहीं  क्या  श्राप  के  द्वारा  इस  के  सम्बन्ध  में  कोई

 गन्नवाथरी  होगो
 ?

 —

 i  et  erie
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 को  राज  बहादुर :  तैयार हुए  हैं  ?  में  तो  समझता  हूं  कि  हो  रहे  हैं
 ।

 उन  के  बारे  में  जो  उन  का

 बेसिक  प्लैन  होता  है  वह  तैयार  किया  वर्किंग  प्लैन  तैयार  किया  गया  ।  फिर  उन  की  जांच

 हुई  ।  जांच  करने  क  बाद  जो  कुछ  भी  उन  का  परीक्षण  था  उस  से  मालूम  पड़ा  कि
 वे  पूर्णतया  स्टेबल

 फिर  भी  बिल्कुल  टेक्निकल  टर्म  डन  में  कहा  जा  सकता  है  कि  जी०  एम०

 अर्थात्  ग्रेविटी  ऐंड  मेटासेन्ट्रिक हाइट
 में  कुछ  भ्रातृ  हो  सकता  है  ।  उस  a  बारे  में  भी  यह  तय  हो

 चुका  है  कि  इन  जहाजों  में  किसी  प्रकार  का  दोष  att  वाला  नहीं  है  ।

 fat  गोरे  :  क्या  ये  जहाज़  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  की  देखरेख  में  निर्मित  किये  जा  रहे  हैं  ?

 शी  राज  बहादुर  :  जब  तक  फ्रांसीसी  विशेषज्ञ वहां  निःसन्देह हम  उन  से  सलाह  करते  हैं

 उनकी  मंत्रणा  प्राप्त  करते  हैं  ।

 न  गोरे  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इन्हीं  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  ने  हमें  क  सम्बन्ध  में

 मंत्रणा दी  थी  कौर हम  ने  देखा  था  कि  wean कुछ  त्रुटिपूर्ण है  तथा  उसमें  नुक्स है  ?

 राज  बहादुर  :  अन्दमान  की
 जाच  की  जा  चुकी  है  ।  में  माननीय  सदस्य  तथा  सदन

 को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  इन  परामर्शदाताओं  की  सहायता से  हम  १०  जहाज  निर्मित  कर

 चहुं  मोरचे  समुद्र  में
 चल

 रहे  हें  ।  केवल  एक  जहाज़  में  कुछ  दोष  देखने  के  कारण  यह  बात  सिद्धं

 नहीं  होती  है  कि  सभी  जहाज़ों  में  रिहा  दोष  विशेष  रूप  से  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  उनकी

 सलाह  से  तथा  उनके  प्रत्यक्ष  पर्यवेक्षण  के  अधीन  १०  जहाज  पहिले  ही  निर्मित  किये  जा  चु+  हें  और

 ये  जहाज़
 अब

 समुद्र  में  चल  रहे  हैं
 ।

 1  मती  इला  पाल  वोहरा
 :

 इन  जहाज़ों को  कब  समुद्र  में  उतारने  का  प्रस्ताव है  ?

 ~
 fat  राज  बहादुर  :  मुझे  पर्व-सूचना  क्योंकि  वे  अभी  प्रारम्भिक  चरणों

 श्री  cama  सिंह  :  इस  के  बारे  में  are  ने  कहा  था  कि  इन्क्वायरी  हो  गई  है  ।.  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  इन्क्वायरी  रिपोर्ट  arg  या  नहीं
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इन्क्वायरी  रिपोर्ट  ar  गई  है  ।

 कलकत्ता  गोदी  के  श्रमिकों
 द्वारा  हड़ताल

 1*१०६१.  श्रीमती  मफीदा  शअ्रहमद  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बतानें  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 १९५८  में  कलकत्ता  पत्तन  में  कलकत्ता  गोदी  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  करने

 से  जहाज़ों  पर  माल  उतारने  तथा  अरन्य  सहायक  कार्य  पर  क्या  प्रभाव  हुजरा

 (a)  क्या  निर्धारित  अवधि  में  माल  न  उतारने  के  कारण  नौवहन  समवाय  को  कोई  विलम्ब

 शुल्क  देना  पड़ा  AK

 यदि  तो  विलम्ब
 शुल्क  के  रूप  में  कितनी  रकम  दी  गई  है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  :  हड़ताल  के

 दौरान  पत्तन  में  केवल  सीमित  पैमाने  पर  ही  माल  लादने  तथा  उतारने  1  कार्य  करना  सम्भव  था
 घौर  इस  से  जाने  वाले  तथा  जाने  दोनों  प्रकार  के  जहाज़  tay  रहे  थे  *

 eee
 मूल  ais  में
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 तथा  हड़ताल  के  दौरान  होने  वाली  समय  की  हानि  भाड़े  पर  लिये  गये  जहाज़ों

 के  लिये  के  रूप  में  नहीं  गिनी  जाती  है  कौर  इसलिये  कोई  विलम्ब  शुल्क  देय

 नहीं  था |

 शो  मोहम्मद  इलियास  :  हडताल का  क्रमण क्या  था  ?  क्या  श्रमिकों  द्वारा  सरकार  के

 समने  कोई  मांगें  रखी  गई  हैं
 ?

 हड़ताल  ख़त्म  कंसे  हुई  थी  ?

 fat  राज  बहादुर  :  कुछ  मांगें की  गई  थीं  ।  मेरे  विचार  में  मुझे  विस्तार  में  उन  की  चर्चा

 नहीं  करनी  चाहिये  अन्यथा  उत्तर  बहुत  लम्बा  हो  जायेगा  ।  क्षेत्रीय  श्रम  ग्रा युक्त  के  हस्तक्षेप  करने

 पर  मांगों  का  निबटारा  कर  दिया  गया  था  ।  एक  समझौता हो  गया  था  ।  समझौते पर  दस्तखत

 करवा  लिये  गये  थे  ।  फिर  भी  हड़ताल  ख़त्म  नहीं  की  गई  थी  ।  श्रमिक  नेताओं  द्वारा  atte

 करने  पर  भी  जब  तक  आपात  स्थिति  की  घोषणा  नहीं  की  गई  तब  तक  हड़ताल जारी  रही  थी  धौर

 इस  के  बाद  अगले  दिन  हड़ताल  समाप्त  की  गई  थी  ।

 श्री  तंगामणि
 :  कलकत्ता  गोदी  के  श्रमिकों  नें  जिन  मांगों  के  कारण  हड़ताल  की  थी

 क्या  उन  में  से  एक  मांग  चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  को  लागू  करने  के  लिये  थी  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  नहीं  ।  इस  विशिष्ट  घटना  का  उस  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  |

 tat स०  स०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  कहा  है  कि  समझौता  अ्रधिकारी  ने  हस्तक्षेप

 किया
 था

 aire  किसी  प्रकार  का  कोई  समझौता  gar  था  ।  किन  विशिष्ट  बातों  के  सम्बन्ध  में  बातचीत

 की  गई  थी  कौर  समझौता  हुआ  था  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इस  की  सूची  बहुत  लम्बी  होगी  |  लेकिन  में  पढ़े  देता  हूं  .  .

 fata महोदय  :  मुख्य
 मांग  क्या  थी  ?

 श्र  राज  बहादुर  :  मुख्य  माग  2&xs  की  मजूरी  के  साथ  मासिक  श्रमिकों  को

 वर्ष  के  दौरान  में  ard  वाली  वैतनिक  छुट्टियों  के  सम्बन्ध  में  अतिरिक्त  मजूरी  की  बकाया  राशि  देने

 के  लिये  थी  ।  सरकार  से  बोर्ड  यह  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करेगा  कि  क्या  १९५६  की  गोदी  श्रमिक

 (  रोज़गार के  विनियमन  )  योजना  के  अधीन  अतिरिक्त मजूरी  दी  जा  सकती  यदि  यह  कहा  गया

 कि  कोई  अतिरिक्त  मजूरी  नहीं  दी  जाती  है  तो  बकाया  रकमों  की  अदायगी  भुगतान

 समझी  जायेंगी और  कोई  भुगतान  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह  मुख्य मांग  थी  ।

 tat  मोहम्मद  इलियास  :
 भ्रक्तूबर  मास  में  सरकार  को  चौधरी  समिति  का  जो  प्रतिवेदन

 सौंपा  गया  था  उस  की  सिफ़ारिशों  को  लागू  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा
 ?

 fatt  राज  बहादुर
 :

 में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहिले  पूरी  तरह  से  दे  चुका  हूं  कौर  यह  बात

 इस  विशिष्ट  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होती  है  ।  फिर  भी  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  चौधरी  समिति
 की  सिफ़ारिशों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  पत्तनों  में  बातचीत  हो  रही  है  ।  मद्रास में  एक

 समझौता लगभग  हो  चुका  बम्बई  में  समझौता  होने  वाला  कलकत्ता  में  भी  उन्होंने  बहुत  अच्छी

 प्रगति की  है  ।
 ्

 मूल  भ्ंप्रेजो  में
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 सारडीन  मछली  का  तेल

 1*१०६२.  श्री  दें
 प०

 नायर
 :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 सारडीन  मछली  से  पारस्परिक  उपायों  के  स्थान  पर  मशीन  द्वारा  तेल  निकालने  के  लिये

 एक  उपयुक्त  छोटी  मशीन  आविष्कृत  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  गवेषण  कार्यक्रम

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपमंत्री  मो ०  उठ  कृष्ण प्पा  ):  इस  प्रयोजन  के  लिए  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  कोचीन  के  केन्द्रीय  मीन-क्षेत्र  टेक्नोलोजी  गवेषणा  केन्द्र  में  एक  विधायक  शाखा  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  का  एक  विशेषज्ञ  ब्यौरा  तेयार  कर  रहा  तक  प्राप्य

 जानकारी  से  मालूम  होता  है  कि  म  से  का  तेल  निकालने  के  लिये  वही  ats  लागू

 होंगे  जिनका  कोजीकोडे  के  राज्य  मीन-क्षेत्र  टेक्नोलोजी  गवेषणा  केन्द्र  में  विकास  किया  गया  है  |

 परिंदे  उठ
 नायर

 :
 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  सारडीन  मछली की  पिछली  ऋतु में  TS-

 लियों  को  जमा  रखने  तथा  तेल  निकालने  की  विद्या  संबंधी  सहूलियतें  कम  होने  के  कारण  तेल  सम्बन्धी

 सारडीन  मछलियों  की  पर्याप्त  मात्रा  नष्ट  करनी  पड़ी  थी  ?

 श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  :  हां  ।  इस  वर्ष  केरल  अत्यन्त  भाग्यवान  था  |  पिछले  वर्ष  की  तुलना

 में  इसे  लगभग  १००  प्रतिशत  wien  मछलियां  प्राप्त  हुई  थों  ।  तीन  महीनों
 में  लगभग  २  लाख  टन

 सारडीन मछली  पकड़ी  गई  थीं  ।  यह  ara  की  जाती  है  कि  इस  में  से  लगभग  Qy  से  ३०  प्रतिशत

 सारडीन  मछली  तेल  वाली थी  ।  यदि  हम  उन  तमाम  मछलियों  से  तेल  निकाल  सकते  तो  इस  से  हमारे

 उद्योग की  बहुत  सहायता  क्योंकि  सारडीन  तेल  का  औद्योगिक  उपयोग  भी  में  माननीय

 सदस्य की  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  सुधार  के  लिये  गुंजाइश  है  ।
 हम  ने  शुरूआत की  है  भ्र ौर मुझे

 ara  है  कि  हम  बहुत  जल्दी  उस  चरण  तक  पहुंच  जायेंगे  जब  हमें वह  सभी कुछ  प्राप्त हो  सकेगा

 जिस  की  हम  कामना  करते  हैं  ।

 श्री  प्०  नायर :  क्या  सरकार  को  कुछ  जानकारी  है  कि  निकट  भूतकाल  में  किसी  ऋतु  में
 तेल  निकालने  a  विद्या  में  wap  की  मजबूरियों  के  कारण  उन्हें  कितन  हानि  हुई

 fat  मो ०  do  कृष्ण प्पा  :  यह  यथा  में  हानि  नहीं  है  ।  क्योंकि  सारडीन  मछली  का  मिलना

 निश्चित  होता  है  इसलिए  वे  स्थिति  का  सामना  नहीं  कर  सकते  थे  ।  जब  सारड/न  मछलियां  जाती हैं

 उन्हें  इतन  मछली  मिली  थी  कि  एक  में  १००  मछलियां  प्राप्त की  जा  सकती

 में  वहां  दो  दिन  तक  रहा  था  श्र  में  चावल से  अ्रधिक  मछलियां खा  सकता  था  ।  उन्होंने  तान

 महीनों में  इतनी  मछलियां  पकड़ीं  जिस  को  वे  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  का

 मिलना  श्रनिद्चित  होता  है  ।  एक  वर्ष  ये  मछलियां  क  हो  सकता  है  किसी  कौर  वर्ष  में  न  जायें

 और  फिर  ares  वर्ष  नगीना  संख्या  में  जायें  ।

 पत्नी वें०  qo  नायर  :  क्योंकि  मछली  का  मिलना  अ्निद्चित है  are  कोई  भी  नहीं  जानता  कि

 वे  कब  जायें  इसलिये  मेरा  ऐसा  कहने का  तो  कौर  भो  कारण  है  कि  कोई  ऐसी  विधि  होनी  चाहिये

 कि  जब  ये  मछलियां  इस  प्रकार  अत्यधिक  मात्रा  में  करायें  तो  प्रौद्योगिक  कच्चे माल  के  रूप  में  तेल

 में  इन्हें  परिवर्तित किया  जा  सके  ।  इस  कार्य  के  लिये  क्या  सरकार  की  कोई  विशिष्ट  योजना है  जिस

 म के  द्वारा  वह  रुपया  खर्चा  ee  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ्रो  मो०  कृष्ण प्पा  :  हां  ।  मैं ने  पहिले  इसी  बात  का  उत्तर  दिया  था  ।  अपने को  चीन

 टैक्नोलोजी  केन्द्र  में  हम  सारडीन  मछली  से  तेल  निकालने  के  स्थानीय ढंग  में  सुघार  करना  चाहते हूं

 पह  तीन से  चार  मां  ने  का  उद्योग  है  ।  यह  एक  ऐसा  उद्योग  नहीं  है  जिस पर
 वर्ष  भर  निर्भर

 रहा जा  सके  ।  इसलिये  कार्ल कट  में  एक  कारखाना  है  जो  इस  योजना  के  संबंध  में  कार्य  कर  रहा

 तार

 +

 शो  सरजू  पारचे

 1१०६४. <  थी  संपत्ति  :

 को  रास  कृष्ण

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रथम  श्रेणी
 तथा

 वातानुकूलित  डिब्बों  में  यात्रा कर  रहे  यात्रियों को  तार  बांटने

 की  व्यवस्था  रेलवे
 के  सभो  जोनों  में  लागू  की  गई  है  ;

 यदि  तो  कब  कौर

 प्रतिवर्ष  कितनी  रकम  खर्च  होने  की  संभावना है  ?

 faa  उपमंत्री  शाहनवाज  :  हां  ।

 कुछ  रेलों  में  यह  व्यवस्था  काफी  समय  से  लागू  थी  at  पिछले  कुछ  महीनों  से  इसे  सत्य

 रेलों  में  भी  लागू  किया  गया  है  ।

 कुछ  भी  अ्रतिरिक्त  खर्चे नहीं  होता  |

 थ्रो  तंगामणि  :  कया  दक्षिण  रेलवे  में  सभो  क्षेत्रों  में  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  को  तार  बांटने  की

 यह  व्यवस्था लागू  की  गई  है  ?

 श्री  शाहनवाज  जी  ,  हां  ।  हम  ने  इस  संबंध  में  हिदायतें  जारी  की  हैं  ।

 श्रीनिवास बि०  दास  गुप्त  क्या  तार  बांटने की  यह  व्यवस्था  तृतीय  श्रेणी  केਂ  यात्रियों  के  सम्बन्ध  में
 मी

 लागू
 की

 गई  हें
 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  जी  गाड़ी  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  तार  दिया  जा  सकता  है  कुछ

 जानकारी  देनी  होती  है  ।  तृतीय  श्रेणी  के  यात्रियों  के  मामलों में  रेलों  का  एक  कर्मचारी तार  ले  कर

 गाड़ी  के  साथ-साथ  चलता  है प्र ौर  प्रेषित  का  नाम  पुकारता  है  श्र  यदि  उसे  प्रेषित  का  पता  लग  जाये

 तो  वह  उसे  तार  सौंप  देता  है  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  के  फ्रांसीसी  परामशंदाताश्रों  का  ठेका

 [  भी  रघुनाथ  सिंह  :

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 1* १०६६.  श्री  वि०  च०  शुक्ल  :

 वाजपेयी  :

 कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हिन्दुस्तान  शिष्यों  के  फ्रांसीसी  परामशंदाताश्रों  का  ठेका  समाप्त

 करने केਂ  लिये  उन्हें  छः
 महीने  का  एक  नोटिस  दिया  गया  जिथणणणणणथ्ण

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  नोटिस  कब  दिया  गया

 फ्रांसीसी  परामशंदाताओ्ों  की  जगह  किसे  रखा  जायेगा  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  |.

 २  १६४५८  |

 यह  मामला  हिन्दुस्तान  शिप या डे  लिमिटेड  &  निदेशकों के  बोर्ड  के

 धीन है

 fat  रघुनाथ  ड्राप  ने  फ्रेंच  लोगों  को  नोटिस  दिया है  ग्रोवर  wa  वह  जा  रहे  हैं  ।  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  उन  के  स्थान  पर  कौन  से  कारपोरेशन  या  फर्म  को  या  कौन  से  लोगों  को  शिया  के

 कास  देने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  जैसा मे  ने  oot  निवेदन  किया  यह  प्रदान  ott  विचाराधीन  है  कौर जब

 तक  इस  पर  कोई  निर्णय  न  हो  जाये  मेरे  लिये  कुछ  कहना  सम्भव  नहीं  है  |

 शनी  रंगा  :  क्या  हमने  अपने  कुछ  भारतीयों  को  प्रशिक्षित  करने  की  दिशा  में  भी  कोई  कार्यवाही

 की है  ताकि  इन फ्रांसीसियो ंके  कम  से  कम  एक  या  दो  स्थानों  पर  उन्हें  नियुक्त  किया  जा
 ?

 शनी  राज  बहादुर  :
 जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  है  ठेके  एक  निबन्ध  यह  भी  था  कि

 वर्तमान  परामर्शदाता  हमारे  व्यक्तियों  को  इस  विशिष्ट  उद्योग  में  प्रशिक्षित  भी  करेंगे  ।

 श्री  रंगा  :  मत  मान  स्थिति क्या  है  ?  क्या  हम  भ्रपेक्षित  स्तर  तक  किसी  को  प्रशिक्षित  करने में

 सफल  भी  हुए  हे  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 हम  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हें
 ।

 इस  संबंध  में  भी  में  कुछ  तथ्य  तथा  मांकड़

 उन  व्यक्तियों  की  संख्या  सम्बन्ध  में  बता  चुका  हूं  जिन्हें  उन  के  नावांगणों  में  उन  व्यक्तियों द्वारा  पहिले

 ही  प्रशिक्षित किया  जा  चूका  है  ।

 श्रीमती  रे  चुका  राय
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  फे  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  भारतीय

 विशेषज्ञों  की  मंत्रणा  फ्रांसीसी  पोशाक  की  मंत्रणा  के  प्रतिकूल  थी  कौर  यद्यपि  देश  में  मंत्रणा  प्राप्य  थी

 तथापि  उसे  माना  नहीं  गया  था ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 यह  जांच  का  एक  विषय  है  ।  लेकिन  मैं  यथासंभव  शीघ्र  ही  सदन  के  समक्ष

 सभी  तथ्य  प्रस्तुत  करना  चाहुंगा  क्योंकि उस  से  इस संबंध में  उत्पन्न  कुछ  श्रम टूर  हो  जायेगा |

 श्री  विश्वनाथ रेड्डी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  सभी  परामर्श कों को  हटाने  केवल
 भारतीय  प्रविधियों  को  नावांगण  का  कार्यभार  सौंपने  का  विचार  है  ?

 fot  राज  बहादुर
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  हमें  जहाजों  के  निर्माण  के  संबंध  में  प्राविधिक  कार्य

 के  विशेषज्ञों  तथा  इंजीनियरिंग  दक्षता  की  श्रावर्यकंता  हमें  विदेशों  से  कुछ  परामर्शक  रखने  ही

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  में  ने  यह  जानकारी  मालूम  करने  के  लिये  प्रदन  पूछा  था  कि  क्या  केवल

 भारतीयों  को  ही  नावांगण  का  कार्यभार  संभालने  के  लिये  देश  में  पर्याप्त  प्राविधिक  दक्षता  नहीं  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :
 इसी  बात  की

 तो
 हमें  प्रा वश्य कता है  ।  इसलिये  हमें  अपेक्षित  दक्षता  प्राप्त

 ही
 करने  के  लिये  किसी  अन्य  देश  के  पास  जाना  ही  होगा  ।

 a

 tat  अंग्रेजी  में
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 fat  strata  श्रद्वा  :  फ्रांसीसी  पोशाकों  की  सेवायें  खत्म  करते  समय  क्या  सरकार  ने  इस

 बात  का  अंदाजा  भी  लगाया  था  कि  समस्त  प्रविधि  में  इन  व्यक्तियों  की  के  कारण  वास्तविक

 हानि  कितनी हुई  है  ?  क्या  इस  सम्बन्ध में  हम  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं
 ?

 थ्री  राज  बहादुर  :  ये  व्यक्ति  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिये  ota  ।  उन  में  से  एक  प्रयोजन

 नावांगण के  विकास  तथा  प्रबन्ध  सम्बन्ध  में  प्रविधिक  मंत्रणा  देना  था  ।  उन्हों  ने  जो  कुछ

 किया  है  उस  के  सम्बन्ध में  में  कुछ  तथ्य  तथा  आंकड़े दिये  देता  १९४५२  से  ३१-१२-१९६४५७ तक  की

 raft में  उन्हों  ने  १०  जहाज  निर्मित  किये  हें  कौर  वे  सभी  जहाज  समुद्र  यात्रा  के  लिये  उपयुक्त

 मजबूत हें  शर  हमारे  समुद्र  व्यापार  का  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 इस  के  अतिरिक्त  उन्होंने  नावांगण  फे  संगठन  तथा  विकास के  सम्बन्ध  में  कई  कार्य  किये  हैं
 |

 इसलिये  मेरे  विचार में  उन  के  दायित्वों के  सामान्य  पालन फे  संबंध में  waar  किसी  हानि  के

 सम्बन्ध में  कोई  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भ्रत्दमान  का  प्रदान  एक  पृथक  प्रशन  है  शौर  परिवहन  बोर्ड  के  समक्ष  प्रतिवेदन के  प्राकार  पर

 इस  की  जांच  की  जायेंगी ।

 fait  रंगा
 :

 क्या  हम  जापान  से  उपयुक्त  पोशाक  मिल  सकते  हैं  या  नहीं  क्या  इस  संबंध  में  हम

 जापान  सरकार  से  या  इस  मामले
 में  रुच  रखने  वाले  जापानी  परामर्श कों से  कोई  बातचीत  करते  रहे

 ह
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 यह  मामला  कभी  विचाराधीन है  |

 हम  ने  इस  सम्बन्ध में  एक  या  दो  देशों  से  बातचीत  की  है  ।  लेकिन  भी  हम  ने  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं

 किया  है
 ।

 क्योंकि  हमें  अपने  परामशंकों  के  रूप  में  सर्वोत्तम  साथ  को  चुनना  चाहिये  इसलिये
 यह  कुछ

 नाजुक सा  मामला  है  ।  जापान देश  को  भी  ध्यान  में  रखा  परन्तु  इस  समय  हम  कुछ  नहीं

 कह  सकते  हें  कि  वह  देश  कौन  सा  होगा  |

 श्री  गोरे
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हमारे एक  प्रमुख  नौ-यांत्रिक श्री  पटेल  को  इस  कारण

 इस  शिपयार्ड से  इस्तीफा  देना  पड़ा  था  कि  उन  के  विचारों  की  ae  ध्यान  नहीं  दिया  गया
 था  ?

 fait लाल  बहादुर  सम्भवतः  माननीय  सदस्य  द्वारा  पहिले  भी  इस  मामले  की  कौर

 निर्देश  किया  गया  था  कौर  में  ने  कहा  था  कि  हम  ने  जो  जांच  समिति  नियुक्त  की  है  उसने  इस  मामले  पर

 भी  विचार  किया  था  ।  atte  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने  कहा  है  सदन  को  इस  मामले  से  संबंधित  सभी
 तथ्यो ंसे  सूचित किया  जहां  तक  मुझे  मालूम  में  ने  पूरा  प्रतिवेदन नहीं  पढ़ा

 माननीय

 सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  सम्भवतः वह  सत्य  नहीं  है  ।

 मणिपुर  में  अनाज  की  वसूली

 1१०६७.  श्री  ले०  wat  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १९५७-५८  में  भारत  सरकार की  कौर  से  श्रनाज  की  वसूलीਂ  के  लिये  मनीपुर  प्रशासन

 को  कितनी  रकम  दीਂ  गई  ate

 मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  ReYW— 4s  में  चावल  तथा  घान  की  कितनी  मात्रा  प्राप्त  की

 गई  है
 ?

 मूल  में
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 fara तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  म०  :  १२१५  लाख  रुपये  ।

 २४  Ges TH ATAT तक  लगभग  ३४,२००  मन  चावल  ३०,६००  मन  धान  प्राप्त

 किया  गया  था  |

 fat  So  wat  fag  :  क्या  reUG  में  चावल तथा  धान  की  वसूली के  लिये  कोई  मात्रा  नियत
 की  गई  है  ?  यदि  तो  नियत  मात्रा  कितनी है  ate  वसूली  का  दाम  कितना  है  ?

 परिसर प्री  म०  थामस :  १९५८  aaa  बढ़िया  किस्म के  चावल  के  लिये  ११  रुपये

 दूसरे  दर्जे  के  चावल  के  लिये
 ८

 रुपये  प्रति  मन  are  किनकी के  लिये  ५  रुपये  प्रति  सन  के  दाम

 दिये जा  रहे  २०-१२-५७ तक  30,€00  मन  घान  ६  रुपये  १२  नये  पैसे  प्रति  मन  की  दर  से  खरीदा

 गया  था  जिस  में  बोरी  के  दाम  भी  शा  मिल  थे  ।  केवल  चावल  की  ही  वसूली  की  जा  रही  है  ।

 ले०  wat  सिह  :  मे  यह  जानना  चाहता  था  कि  १९४५८  में  चावल  तथा  धान  की  वसूली  के

 लिये  क्या  कोई  कोटा  नियत  किया  गया  है  ?

 1  श्री प्र ०  म०  थामस :  मणिपुर  की  प्रावद्यकताश्ों को  ध्यान  में  रख  कर  जो  कुछ  भी  फालतू

 अनाज  प्राप्य  है  हम  उसे  प्राप्त  करना  चाहते  ह  ।

 पाणिग्रहण  :
 जहां  तक  मनीपुर  में  चावल  की  वसूली  का  संबंध  है  कया  में  जान  सकता  हूं  कि

 क्या  भारत  सरकार  मणिपुर  को  चावल  के  सम्बन्ध  में  are  निसार  समझती  है  ?

 fet  शठ  स०  वह  आत्म  निभर  है  ।  इसी  लिये  हम  कुछ  मात्रा  आसाम  भेज  सके  हैं

 भर कुछ अपने कुछ  अपने  केन्द्रीय  भाण्डार  में  ले  जा  सके  हें
 ।

 हम  निर्यात करने  के  लिये  कुछ  मात्रा  गैर-सरकारी

 लेखे में  नीलाम भी  कर  रहे  हें  ।

 राम  सुलग  सिह  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  कनकी  चावल  ४५  रुपये  प्रति  मन  भ्र ौर

 बढ़िया  चावल  ११  रुपये  प्रति  मन  की  दर  से  वसूल  किया  जाता  है
 ।  इन  दोनों  किस्मों  के  चावल  के

 बिक्री-मूल्य  क्या  हें  ?

 श्री  म०  थामस  :
 बिक्री  मूल्यों  में  परिवहन  खर्चे  की  राशि  भी  शामिल  होगी  ।  हम  सामान्य

 चावल  १६  रुपये  मन  की  दर  से  बेच  रहे  हें  चावल  की  wea  किस्मों  के  लिये  हिसाब  लगाना

 होगा
 ।

 हेमा  :
 इतना  कम  मूल्य  नियत  करते  समय  क्या  सरकार  ने  उत्पादन  मूल्य

 को
 भीਂ  ध्यान  में

 रखा  था
 ।

 यदि  तो  उन  के  विचार  में  वह  मूल्य  कितना  है
 ?

 |.” ह +
 स०  थामस  :  हां  ।  उत्पादन  मूल्य  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  मनीपुर  की

 व्यवस्था बहुत  कुछ  ्  निम्न  मूल्यों  पर  निर्भर  है  ।  PRUY—NE F At Wag BT eq में  ah  चावल  का  मूल्य  ५/८

 रुपये
 से  ६  रुपये था  ।  अब हम  १०  रुपये  से  अधिक  मूल्य  दे  रहे  हैं  ।  PEXQ—YR  में  भी  वसूलो का  दाम

 लगभग  १०  रुपये  था  श्र  मनी  पुर  प्रशासन  ने  केवल  १२  रुपयें  के  दाम  को  सिफारिश की  है  ।

 रंगा  :
 क्या  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  अन्य  क्षेत्रों  बंगाल के  पाइवंवर्ती  क्षत्र में  भी  ad-

 मान
 मूल्यों

 की
 तुलना  में  वहां  चावल  का  मूल्य  इतना  निम्न  रखा  जाये  श्र  इस  प्रकार  मणिपुर  की

 भ्रम-व्यवस्था  को  दबाये  रखा  जाये  ?

 eee

 मल  wil  में

 406
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 fare  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  रहे  :
 बहुत  समय  पहले  यह  मामला  हमारे  सामने  बराया

 था  श्र  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  मनीपुर  से  चावल  के  निर्यात  पर  इस  कारण  पाबन्दी है  कि

 वहां  क्रय  शक्ति  बहुत  ही  निम्न  है  ।  यदि  पाबन्दी  हटा
 दी

 जाती
 तो

 दाम  बढ़  जाते  कौर  लोगों
 को

 हानि

 होती  ।  हम  तत्काल  ही  दाम  बढ़ा  रहे  हैं  शरर  हम  जो  दाम  दे  रहे  हैं  वे  सामान्य  मण्डी  के  वर्तमान
 दामों

 से

 किसी  स्थिति  में  भी  कम  नहीं  हूँ  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  चावल ण्  वसूली  के  लिये  मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  क्या  कार्यो-व्यवस्था

 स्थापित की  गई  है  कौर  केन्द्रीय सरकार  उस  क्षेत्र  से  जितना  चावल  प्राप्त  करना  चाहती  है  उस

 की  मात्रा  न  बताने  का  कारण  क्या  है
 ?

 fat  wo  प्र०  जेन
 :  वास्तव  में  फालतू  चावल  कितना  होगा  निश्चित  रूप  से  ag  बताना  सम्भव

 नहीं है  ।  राज्य  में  चावल की  जितनी  मात्रा की  खपत  नहों  सकती  हो  हम  उस  फालतू चावल  की

 कितनी ही  मात्रा  खरीदन  के  लिये  तैयार  हूँ  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  मुख्या युक्त  स्वयं  श्रथवा
 सहकारी

 समितियों
 करे  द्वारा  चावल  की  वसूली  कर  रहे  हैं  ।  में  ठीक  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  ig  ।

 ले ०
 wat  fag

 :
 क्या  वसूली  के  दाम  में  वृद्धि  के  लिये  कोई  मांग  कीਂ  गई  है  कौर क्या

 मनीपुर  मंत्रणा  समिति  ने  यह  सिफारिश की  है  कि  मूल्य  १२  रुपये  तक  बढ़ा  देना  चाहिये

 श्र०  म०  थामस  :  परिस्थितिओं पहिले  हीਂ  बताई  जा  चुकी  हम  ने  इन  सभी  बातों
 को

 ध्यान में  रखा  है  प्रौढ़  फिर  मूल्य  नियत  किये  पिछले  वर्षों  के  मूल्य  को
 देखते

 हुए  यह  नहीं  कहा  जा
 सकता है  कि  wa  जो  मूल्य  नियत  किया  गया  है  वह  अनुचित है  ।

 था  मप्र  जैन  :
 में  इस  बात  को  और  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  हम  मणिपुर  में  मूल्यों को

 बिल्कुल  भी
 दबाना  नहीं  चाहते हैं  ।  केवल  एक  ही  बात  यह  थी  कि  हम  मनीपुर  की  मण्डी  को  छोड़ कर

 वहां  के  लोगों  सहित  नहीं  चाहते थे  ।

 श्री  तिरुमल  राव
 :  क्या  सरकार  नें  मनीपुर  में  इस  चावल  के  क्रय  के  सम्बन्ध  में  कोई  राजकीय

 सहायता भी  दी  है  ?  यदि  तो  राजकीय  serra  के  रूप  में  कितनी  रकम  खर्च  की  गई  है
 ?

 डा०  राम  gan  fag  :  यह  ward  महत्वपूर्ण  sat  है  ।  वे  उत्पादक  को  ५  रुपये  देते  हैं
 ?

 तिरुमल  राव
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  राजकीय  सहायता  कितन  दी  गई  है
 ?

 महोदय
 :

 यह  सस्ता  बिक  रहा  है  ।  यदि  मानवीय  ऐसा  कह  दें  तो  हर्ज  क्या  है
 ?

 द्०  प्र०  क्रय  के  सम्बन्ध  में  हम  कोई  राजकीय  सहायता  नहीं  देते  हैं  ।  केवल  बिक्री

 के  लिये  हा  हम  राजकीय  सहायता  देते  हैं  ।

 श्री
 तिरुमल

 राब  :  में  ने  यह  बात  पूछी  |  बिक्री  के  लिये  चावल  बांटने  के  सम्बन्ध में  मनीपुर
 सरकार

 को  कितनी  राजकीय  सहायता दी  जा  रही है  ?

 छे  ।

 wo  धन
 जेन

 :
 हम  केवल  वसूली  के  लिय  दाम  दे  रहे  हें  ।  कौर  इस  से  अधिक  कुछ  नहीं  देते

 डा०  राम
 सुभग  सिंह

 :
 माननीय  मंत्री  नें  कहा  था  कि  वे  परिवहन  का  खर्चे  भी  लेते  माननीय

 वाद्य  मंत्रा  ने  कहा
 है

 कि
 वे  चावल  को  मनीपुर  से  mitex

 नहीं  जाने  देत ेहें  ।  तो  इस  का  मतलब  यह  डे

 मिल  अंग्रेजी  मे
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 कि  ग्राम्य  क्षेत्रो ंमें  ५  रुपये  प्रति  मस  की  दर  से  वसूल  किया  गया  चावल  खास  मनीपुर  के  कुछ  बाजारों में

 १६  रुपय  प्रति  मन  की  दर  से  बेचा  जाता  है  ।  क्या  ११  रुपये  परिवहन का  खच  है  ?

 fat श्र०  प्र०  जेन  :  मनीपुर से  व्यापार  थ  लिये  चावल  बाहर  नहीं  जाने  दिया  जाता  है  ।  यहां

 पर  जितना  अधिक  चावल  उत्पन्न  होता  है  उसे हम  एक  के  रूप  में  इकट्रा  कर  के  देश  के  भ्रमण  भागों

 मं  भेज  देते हैं  ।  इस  चावल  की  वही  कीमत  होती  है  जो  कि  अन्य  प्रकार  के  चावलों  की  होती  है  ।

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  मनीपुर के  चावल  उत्पादकों को  ग्रान्ट्स  अथवा  बिहार  के  उत्पादकों

 की  भांति  कह पर्ल  कीमत  क्यों  नहीं  दी  जाती  है
 ?

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  पहले  बता  चुके  हें  कि  वहां  की  स्थानीय  कीमत  इतनी  कम  है
 कि  उन्हें  मूल्य  देने  से  उन  की  शभ्रान्तरिक  मंडियों  पर  बरा  प्रभाव पड़  सकता  अब

 विवाद  बढ़ाने  की  क्या  श्रावस्यकता है
 ?

 श्री  सिहासन  fag  पूर्वी  पाकिस्तान  में  इस  समय  चावल  की  क्या  कीमत  है
 ।

 यहां  पर  कम

 कीमत  होने  के  कारण  इस  सीमावर्ती  प्रदेश  में  कितना  तस्कर  व्यापार  हो  रहा  है
 ?

 शिव प्र ०  To  जेन  :  मेरी  जानकारी  में  वहां  पर  किसी  प्रकार  का  तस्कर  व्यापार नहीं  हो  रहा

 में  नहीं  जानता  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  चावल  की  क्या  कीमतें  हैं
 ?

 गोरे  :  चावल  खरीदने ar  बेचने  के  भावों में  ११  रुपये  का  अन्तर  है  ।  इस  में  कितना

 परिवहन  व्यय  तथा  कितना  लाभ  जोड़ा  जाता  है
 ?

 प्रण  प्र०  जैन  :  यह  स्तर  ११  रुपये  का  नहीं  है  ।  हम  प्रायः  ११  रुपयें के  भाव  चावल

 खरीदते हें  शर  १६  रुपये  के  भाव  बे  चते  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  इस  में  परिवहन  व्यय  मिलाने  पर  भी

 यह  चावल  पूल  वाले  चावल  से  सस्ता  पड़ता  है  ।  हम  कुछ  ऊंचे  दाम  के  चावल  खरीदते  प्रौर  कुछ  थोड़े

 दाम  वाले a  कुल  मिला  कर  हम  खरीद  भाव  से  कम  भाव  पर  ही  चावल  देते  हैं
 ।

 fat  गोरे  :  इस  में  कितने  प्रतिशत  लाभ  होता  है

 treat  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  इस  में  लाभ  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता
 ।

 चम्बल पर  पुल

 2oGa,  श्री  रा०  चे  धर्मा
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नागरा-बम्बई  राजपथ  राजपथ  संख्या  ३
 पर  धौलपुर  के  निकट  |

 चम्बल  नदी

 पर
 जो

 पुल  बनाया  जा  रहा  है  उस  के  पूरा  होने  में  are  कितना  समय  लगेगा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  पुल  ges F में  तैयार  हो  जाने  वाला  था

 क्या  यह  नियत  समय  में  तैयार  हो

 इस  पुल  पर  कितना  धन  व्यय  होगा  कौर  क्या  यह  राशि  प्रारम्भिक  निश्चित  राद  से

 प्रतीक  होगी  या  कम  ?

 न  सबा  eee

 मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज
 लगभग

 दो  वर्ष

 eee

 जी  नहीं
 ।

 oy  लाख  रुपये  ।  यह  तुमने  से  ३  .  ७  लाख  रुपये  है  ।

 मल  dist में
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 श्री  रा०  चं०  शर्मा  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  लोक-सभा

 में  जो  दिया  गया  क्या  वह  उन  को  याद  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :
 जी

 उस  में  यह  कहा  गया  था  कि  २८-२-५८  तक  इस
 के

 पूरा  होने

 का  लक्ष्य  किन्तु  कुछ  विशेष  बातें  हुई  हें  जिन  के  कारण  इस  में  देरी  हुई  है  ।

 श्री  चे  शर्मा
 :  मे

 जानना  चाहता  हूं  कि  कौन  सी  विशेष  सुविधायें  हू  जिन  के  कारण
 इस  भ्रारवासन  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 अपनी  किस्म  का  एक  प्रदर्शित  कौर  अनोखा  पुल  है  सबमर्सिबल |  इस
 में  कुछ  इंजीनियरिंग  दृष्टिकोण  से  परिवहन  कीਂ  आवश्यकता  पड़ी  ।

 श्री  गजराज  सिंह
 :  इ  स  पुल  का  निर्माण  कार्य  पुरा  करने  में  क्यों  इतनी  देरी  की  जा  रही  इस

 के  कौन  से  विशेष  कारण  क्या  मंत्री  महोदय  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 श्री  राज  यही  चीज़  तो
 म

 ant  बता  चुका  हूं
 ।

 धझघ्यक्ष  महोदय
 :

 देरी  का  जो  कारण  वह  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  है  ।  कया  वह
 उस  को  दोबारा  बतायें  ?

 इंडामेर  कम्पनी

 (  श्रीमती रेण  चक्रवर्ती

 oo,  J  श्री  गोरे
 श्री  great  e

 श्री  स०  Ho  बनर्जी

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  निशा  स्थित  इंदौर  कम्पनी  में  हुए  विस्फोट  व  कम्पनी  HF
 गड़बड़ियों

 के  art  में  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  मिल  चुकी  है  ;

 (@)  क्या  कोई  गड़बड़ी  सिद्ध  हुई  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 र  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :

 तथा  जी
 इस  विस्फोट  के  बारे  में  रिपोर्ट  मिल  चुकी  है  ate  उस  की  प्रतियां  सद  की  लाइब्रेरी  में

 रख
 दी

 गई ढ़  ।  इस  रिपोर्ट  में  कम्पनी  द्वारा  एक  नियम  के  उल्लंघन  का  जिन  किया  गया  है  ।  किन्तु  साथ

 ही  यह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  ह. दुघ टन  इस  नियम  के  उल्लंघन  के  कारण  नहीं  हुई  है
 ।

 इस  कम्पनी  का  लाइसेंस  २८-२-१९५८  के  बाद  से  अनार  नहीं  बढ़ाया  गया है  ।  यह

 कार्यवाही  भारतीय  विमान  नियमों  के  श्रन्तगंत  दी  जाने  वाली  एक  रिपो  के  आधार  पर

 की  गई  है  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :
 यह  देखते  हुए  कि  कम्पनी  भारतीय  विमान  नियमों  का  उल्लंघन  करती

 रही  क्या  ऐसे  इंजीनियरों  जिन्हें  इस  कारण  निकाल  दिया  गया  था  उन्हों  ने  इन  नियमों

 का
 उल्लंघन  करने  से  इन्कार  कर  दिया  कहीं  यत्र  नौकरी  fart  का  कोई  ary  किया  गया  है

 ?

 *
 Indamer  Company.
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 श्री  हुमायूं  कबीर
 :

 यह  प्रश्न  इस  प्रश्न  से  नहीं  उत्पन्न  होता  ।  हम  यह  भी  नहीं  कह  सकते
 कि  उन  को  केवल  इ  सी  कारण  से  निकाला  गया  था  या  किसी  न्य  कारण  से  ।  यह  एक  aaa  भिन्न

 मरन  है  इस  की  गथिक  रूप  से  जांच  करनी  होगी  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच  है  कि  जबकि  भ्र सेनिक  उड्डयन  विभाग  के  महानिदेशक

 ने  इस  बात  के  जानने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  कि  क्या  वास्तव  में  ये  कमंचारी  नियमों  का  पालन
 करना  चाहते  इस  कम्पनी  के  कलकत्ता  सैक्शन  का  जो  एक  यूरोपीय  सज्जन  तथा  इस

 सैक् दान  का  एक  विमान  कलिंग  की  एक  अनुसूचित  कम्पनी  को  कसे  दे  दिया  गया
 ?  डी०  जी०

 सी०  ए०  ने  इस  की  अनुमति  कैसे  दी  ?

 श्री  हुमायूं  कबीर
 :

 जिन  कम  वासियों  के  विरुद्ध  हमें  कोई  रिपोर्ट  मिली  है  उस  की  जांच  की

 जा  रही  है  ।  इन  में  विमान  श्रनुज्ञप्तिधारी  तथा  कई  wear  कर्मचारी  सम्मिलित

 2  |  किन्तु  जिन  लोगों  के  विरुद्ध  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  है  हम  उन  के  विरुद्ध  कोई  किये  वाही  नहीं
 कर  सकते  ।

 श्री  कया  यह  सच  है  कि  इस  कम्पनी  ने  कुछ  विमान  भारत  के  बाहर  ऐसे  देशों  को  दिये

 हें  जिन  से  कि  हमारे  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ?

 हुमायूं  कबीर
 :

 मुझे  कोई  ऐसी  खबर  नहीं  है  ।

 श्री  wot  साहजी :  क्योंकि  उन  का  लाइसेंस wa  समाप्त  कर  दिया  गया है  क्या  उन्होंने

 भ्रपने  विमान  किसी  ser  कम्पनी  को  दे  दिये  हैं  ?

 श्री  हुमायूं कबीर  :  उन्होंने  एक  विमान  बेच  दिया  है  तथा  बहुत  से  विमान  पट्टे  पर  प्राय
 कम्पनियों  को  दे  दिये  है  ।

 att  जयपाल सिह  :  पहले  इस  कम्पनी को  भारत  से  बाहर  विमान  ले  जाने  के  लिये  विशेष

 सुविधायें  देनी  पड़ती  थीं  क्या  भारत  सरकार  अब  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  उसे  फिर  इस  प्रकार

 के  बन्धन  में  न  बन्धनी  पड़े  ?

 श्री  हुमायूं  कबीर
 :  हम  हर  प्रकार  की  सावधानी  रखते  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  सरकार  की

 अनुमति  के  बिना
 न

 तो  विमान  खरीद  सकता  है  कौर  न  ही  वह  इस  का  हस्तान्तरण  कर  सकता है  ।  इस

 कम्पनी  के  विरुद्ध  यह  दोष  लगाया  गया  है  कि  इस  ने  एक  भारतीय  विमान  को  किसी  अन्य  देश  में

 पंजीबद्ध करा  लिया  है

 जयपाल  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इंडामेर  कम्पनी  ने  भारत  सरकार
 की  अनुमति

 ७  सकी
 से  देश  के  बाहर  ate  डकोटा  विमान  बेचन े?

 श्री  हुमायूं  कबीर
 :  ane

 उन्होंने  सरकार  की  भ्र नुम ति  से  बेचे  हैँ
 तो

 फिर  कोई  प्रशन  ही

 नहीं  पैदा  होता  ।

 1  श्री  जोखिम  श्राल्वा  :  सरकार  को  कई  गैर-सरकारी  संचालकों  द्वारा  किये  जा  रहे  कदाचारों

 का  ज्ञान  हाल  ही  में  भारतीय  ने  भ्रपने  भाड़े  बढ़ा  दिये  हे  ।  इस  में  सरकार  का  क्या
 इरादा है

 ?
 कया  भारतीय  एयरलाइन्स  सभी  लाइनों  पर  विमान  चला  सकती  है  कौर  गैर-सरकारी

 संचालकों
 का

 काम  भी  ले  सकती  है
 ?

 ण  ण

 sist  में
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 tat  हुमायूं  मे  प्रश्न  के  दो  भागों  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  समझ  सका
 ।

 यदि  कोई
 मगर

 सरकारी  कम्पनी  कदाचार  कर  रही  है  तो  उस  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  जहां तक  इंडियन

 एयरलाइन्स  कारपोरेशन  की  लाइनों  का  सम्बन्ध  इस  सभा  का  प्रत्येक  सदस्य  यही  चाहता है
 कि

 वह  जितना  विस्तार  कर  पाये  उतना  ग्रीवा  है  ।

 श्री  त०  go  fara राव  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  कम्पनी  ने  विमानों  सम्बन्धी
 पय  नियमों  का  उल्लंघन  किया  है  ।  क्या  उस  के  विरुद्ध  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानूनी  कार्यवाही

 की

 गई  है
 ?

 हुमायूं  विषय  विचाराधीन है  ।  हम  ने  पता  किया  था  कि  उत  के  विरुद्ध
 बया

 काय

 वाही  की  जा  सकती  है  अथवा  क्या  विशेष  पुलिस  द्वारा कोई  जांच  की  जा  सकती  किन्तु हमें  मालूम

 gar  कि  हम  त्  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  है  ।  इसलिये  हम  सामान्य  विमान  नियमों  के  ग्रन्थित  ही

 कार्यवाही कर  रहे  हें  ।

 रेण  चक्रवर्ती  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  है  कि  उन  को  कोई  खबर  नहीं  है  कि  इस

 कम्पनी के  भी  विमान  बाहर  भेजें  गये  अथवा  उन  को  इसे  भर  कब  बेचा  गया  |  कया  इस  बात  को

 देखते  हुए  सरकार  डी०  जी०  सी०  एं०  की  मशीनरी  के  नियंत्रण  को  afr  प्रभावशाली  बनाने  का

 प्रयत्न  करेगी  ताकि  फिर  ऐसी  चीजे  न  हो  सके  ?

 fait  हमायूं  कबीर  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  की  कल्पना  सही  नहीं  है
 ।

 डी०
 जी०  सी

 ०

 ए०  की  प्रबमति चके  व  जानकारी  के  बिना  कोई  भी  विमान  भारत  के  बाहर  नहीं  जा  सकता  है  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 कया  में  यह  समझूं

 गंभ्रष्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति  ।  में  एक  ही  सदस्य  को  अनेक  नहीं  पूछने
 दे  सकता

 हैं

 fait त०
 ब०

 fager  मगर  डी०
 जी०  सी०  To  के  कार्यालय  में  बहुत  ढीली  ढाली  व्यवस्था

 |

 tote  जयपाल  सिंह
 :

 प्रश्न  के  भाग  तथा  के  बारे  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 इंदौर  कम्पनी  ने  अपनी  ara  का  कितना  भाग  दुर्लभ  मुद्रा  क्षेत्रों  में  भेजा  है  जो  कि  सामान्य  नियमों

 के  अनुसार  प  जीवन  के  देश  की  मौत  भेजा  जाना  चाहिये  ?

 महोदय  :  सदस्य  तथ्यों  की  जानकारी  के  लिये  प्रश्न  नहीं  पुछ  रहे  हैं
 ।

 वे  सरकार

 की  आलोचना  करने  में  लगे  हुए  हे  |  यह  गहरे  सरकार  की  करने  का  नहीं  है
 |

 1  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  हम  जानना  चाहते  हैं  .

 महोदय  :  माननीय  सदस्या  पहले  ही  कई  प्रश्न  पूछ  चुको  हं  ।  जब

 इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  होगी  तब  उन्हें  फिर  अवसर  मिल  सकता  है  |

 श्रीमती  रेण  चक्रवातों  :  हमें  हर  जगह  अवसर  नहीं  मिल  सकता  ।  इस प्रकार से  तो

 काल
 की  ही

 कोई  श्रावव्यकता  नहीं
 ।

 मूल  अंगरेजी  में
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 महोदय  प्रश्न  काल  में  राय  नहीं  प्रकट  की  जानी  चाहिए
 ।

 हमें  कवल  तथ्य

 जानने  दृष्टि  से  ही  प्रश्न  पूछने  चाहियें
 ।  इस  के  बाद  हम  वाद  विवाद  के  समय  उन  पर  विस्तृत

 चर्चा कर  सकते है  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हमारा  गधी  समय  सरकार की  राय  जानने  तथा  सरकार

 पर  अपनी  राय  थोपने  में  व्यतीत  होता  है  ।  ऐसी  स्थिति के  कारण  कठिन  समस्या  पैदा  हो  जाती है  |

 माननीया  सदस्या  स्वयं  इस  स्थिति  का  अनुभव  कर  सकती  उन  का  नाम  सभापत्यों की

 तालिका में  उन  के  सामने  कई  बार  ऐसी  स्थिति  पैदा  हुई  होगी ।

 [  श्री स०  स०

 1*१०७३-
 श्री  प्रभात कार

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 श्री सरज  पिण्ड

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PEYO-NS  के  दौरान  में  कानपुर  मैडिकल  कालेज  में  केंसर  विभाग  बनाने  के

 लिये  कोई  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  ;  और

 यदि  हां  तो  कितनी ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat स०  स०  बुर्जों  :  माननीय  मंत्री  ने  पिछले  दिनों  कहा  था  कि  इस  मैडिकल

 का  ७५  प्रतिशत  हन नाव तक  व्यय  तथा  Yo  प्रतिशत  श्रावर्तक  व्यय  केन्द्र  ह।रा  दिया  जायेगा ।  क्या

 यह  सच  है  कि  PEYG-NS  तथा  १९५८-५६  के  लिये  उस  विशिष्ट  ule की  मंजूरी न  दिये  जाने  के

 कारण  ही  यह  चिकित्सा  कालेज  केंसर  विभाग  नहीं  खोल  सका  है  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 हम  ने  कानपुर  मैडिकल  कालेज  को  PEN E-Ys A में  १५  लाख  रुपये  शौर

 REY ORNS  में  १०  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।  हम  ने  उन्हें  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  तीन-चौथाई

 भ्रनावतंक  व्यय  तथा  बाधा  श्रावित  क  व्यय  देना  मंजूर  किया  है  ।  हम  उस  वचन  को  पूरा  करने  का

 भरसक  प्रयत्न  करेंगे  ।  जिस  माननीय  सदस्य  की  इस  केंसर  विभाग  में  इतनी  भ्र भि रुचि  है  में  उनकी

 जानकारी  के  लिये  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  केसर  गवेषणा

 केन्द्रों  की  सहायता  करने  के  लिये  हम  ने  एक  व्यवस्था  की  है  ।  अरब  जब  हम  कालेज  को  देखत  हैं

 तो  हम  हस्पतालों
 की

 सहायता  नहीं  करते  परन्तु  हम  खास  कालेज  के  खर्च  पूरा  करते  इस

 लिये हम  केंसर  के  सम्बन्ध  में  कानपुर  की  सहायता  नहीं  कर  सके  हैं  ।  जब  हम  इस  विजय  पर

 पुनः  विचार  कर  रहे  हैं  कि  क्या  हम  कैसर  विभाग  स्थापित  करने  में  अथवा  हस्पतालों में  केंसर  विभाग

 खोलने  के  लिये  भी  राज्य  की  सहायता  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यह  स्थिति है  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  क्या  माननीय  मंत्री  हमें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  उत्तर
 भारत  में  भारत  सरकार

 द्वारा  किसी  केंसर
 गवेषणा  केन्द्र

 की  सहायता को  जा  रही  कौर
 यदि  तो  किन  स्थानों  कितनी  सहायता  को  जा

 सही
 मूल  wil F में
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 श्री  कर मरकर :  यद्यपि  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  केवल  कानपुर  से  है  यह  इस  प्रदान

 से  उत्पन्न  नहीं  होता  है  तथापि  में  उत्तर  दिये  देता  हूं  कि  उत्तर  भारत  में  कोई  हमअसर  गवेषणा केन्द्र

 नहीं है  ।  लेकिन  मुझे  देखना  होगा  कि  कहीं  कोई  चन्द्र  संयोग  से  है  या  नहीं  ।

 श्री  तंगामणि  :  मद्रास  में  जो  केंसर  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  है  उसे  EL9-

 yc  में  wade  तथा  भ्र नाव तंक  व्यय  के  रूप  में  कितनी  रक़म  दी  जा  रही  है  ?

 श्री  करमरकर  :  जहां  तक  मद्रास  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  हो  सकता  है  में  ग़लत

 हम  ने  उन्हें  इस  वर्ष  के  लिए  e"/,  लाख  रुपये
 के  झनावतंक  अ्रनुदान  तथा  इस  वर्ष  के

 बाद
 से

 तीन  वर्षों के  लिये  १  लाख  पये  के  श्रावर्तंक  झ्रनुदान  का  रिज़वान  दिया  है  ।  कौर  जहां  तक  मुझे

 स्मरण  है  हम  ने  उन्हें  इस  वर्ष  at,  लाख  रुपये  दिये  है  ।

 यमुना  बाजार  क्षेत्र  के  निवासियों  के  लिये  मकान

 ११०७४.  श्री  राधा  रमण  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  १७  १९४५७  के  अतारांकित

 संख्या  ६९१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यमुना  बाजार  क्षेत्र  के  निवासियों  के  लिये  यमुना  नदी  के  पार  शाहदरा बांध  की

 पाइवंवर्ती  ५०  एकड़  भूमि पर  ६००  मकान  बनाने  के  सम्बन्ध में  ae  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया गया  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  तथा  यमुना  बाज़ार  गन्दी  बस्ती  क्षेत्र के

 कुछ  निवासियों  के  रहने  के  लिये  यमुना  नदी  के  पार  ६००  मकान  बनाने  के  सम्बन्ध में  ५०  एकड़

 भूमि  का  विकास  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है
 ।

 fait  राधा  रमण  :  सरकार  कितने  समय  तक  इस  समस्या  पर  विचार  करती
 ?

 करमरकर :  हम  ने  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  २०७  एकड़  भूमि  के  mora  के  लिए  एक

 नोटिस  जारी  किया  है  ate  इस  भूमि  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  wert  रखी  गई  ५०  एकड़  भूमि  भी

 कामिल है
 ।

 ser
 सीमाओं

 के  साथ
 साथ

 हमें  भारत  सेवक
 समाज  से  भी  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हैं  कि

 गन्दी  बस्तियों  की  सफ़ाई  करने  वालों  की  एक  सहकारी  समिति  को  ag  उत्तरदायित्व सौंप  देना

 चाहिये  ।  इसलिये  हम  सारे  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  राधा  रमण
 :

 इस  बात  को  रेख  हुए  कि  दिल्ली  नगर-निगम गठित  किया  जा  रहा  है

 क्या  यह  समस्त  क्षेत्र  दल्ली  नगर-निगम  द्वारा  प्रशासित  होगा  या  इस  समय  की  व्यवस्था के  अनुसार

 ही  यह  प्रशासित होता  रहेगा  ?

 करमरकर  :
 जहां  तक  इस  समय  में  सोच  सकता  हूं  उस  क्षेत्र  में  मकान  निर्मित  करने  का

 यह  विशिष्ट  कार्य  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  पास  रहेगा  ।  अगले  वर्ष  क्या  होगा यह  अभी

 कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।

 सुशीला  नायर
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  यमुना  बाज़ार  क्षेत्र  के  अधिकांश  निवासी  नगर
 में  काम  करने  वाले  अत्यन्त  निर्देश  व्यक्ति  हैं  ale  उन्होंने  इतनी  दूर  स्थानान्तरित  किये  जाने  का

 पर्याप्त  विरोध  किया  यदि  तो  उन्हें  इतनी  दूर  जगहों  में  wae  भेजा  गया  तो  अपने  काम  के
 ०.  न्यय  उन  दि mes  ce  owe

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 स्थानों  पर  वापिस  ara  के  लिए  क्या  सरकार  उनके  लिये  परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के ड्

 प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  करमरकर  :  मेरे  विचार  में  दूरी  को  देखते  हुए  यह  बात  भी  विचाराधीन

 थी  ।  परन्तु  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  कि  प्रबन्ध  क्या  होंगे  |

 राधा  रमण  :  क्योंकि  यमुना  बाज़ार  का  क्षेत्र  बहुत  बड़ा  क्षेत्र है  इसलिये  क्या  इस

 बाज़ार  के  पात्र  निवासियों  के  लिए  वैकल्पिक  श्रीवास  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध  में  ६००  एकड़

 का  क्षेत्र  पर्याप्त  होगा  ?

 कर मरकर  समस्त  योजना  इस  प्रकार  है  ।  वहां  लगभग  दो  हजार  निवासी  या

 झोंपड़े  इन  में  से  हम  ने
 ४००

 के  लियें  किलो खेरी में  शौर  लगभग  ११०० के  लिए  झिलमिल

 शाहपुर में  व्यवस्था की  है  ।  इन  में  मोटे  तौर  लगभग  १,०००  परिवार  पहिले ही  वहां से

 जा  चुके हैं  ।  क्योंकि  हमें  यह  श्रभ्यावेदित किया  गया  था  कि  यदि  इतनी  दूर  भेजा  गया  तो  इनमें

 से  कुछ  छोटे  कार्मिकों को  कठिनाई  होगी  इसलिये हम  ने  ६००  परिवारों की  सहायता  करने  केਂ

 लिये  एक  योजना  तेयार  की  है  ।  हमें  है  कि  इस  प्रबन्ध  से  इन  सभी  व्यक्तियों  के  लिये  पर्याप्त

 रहने  के  स्थान  की  व्यवस्था  हो  सकेंगी  ।

 श्री  राधा  रमण  :  माननीय  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  है  कि  लगभग  १०००  परिवार

 झिलमिल  ताहपुर  क्षेत्र  में  भेजे  जा  चुके  हैं  ।  कया  यह  सच  है  कि  उनमें  से  शभ्रधिकांश  परिवार  उसी

 स्थान  पर  वापिस  गये  हैं  ?

 श्री  करमरकर  दिल्ली  में  क्योंकि  कई  बार  कुछ  बातें  अचानक  हो  जाती हैं  इसलिये

 यदि  पिछले  दो  या  फोन  दिन  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हुई  है  तो  मेरे  विचार  में  बे  जहां  हैं  वहीं  रह

 रहे  हैं  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बच्चों  के  लिये  दूध  की  व्यवस्था

 श्री  कालिका  क्या  स्वास्थ्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सारे  भारत  में  बच्चों  तथा  विद्यार्थियों  को  दूध  तथा  दोषी  खुराक़  देने  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  कोई  योजना  तैयार  की  कौर

 इस  प्रकार  की  खुराक  अथवा  अल्पाहार  के  aa  का  कितना  अनुपात  विद्यार्थियों  से

 फोन  के  एक  भाग  के  रूप  में  वसूल  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य मंत्री  करमरकर  ):  नहीं  ।

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  यमुना  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 *
 १०६६.  श्री  लच्छो राम  :  नया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  कानपुर-झांसी  मार्ग  पर  कापी  में  यमुना  नदी  पर  पुल

 बनाने  का  निश्चय  किया
 cee  ee,  ह

 १मूल  भ्रंग्रेजी
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 यदि  तो
 उस  पर

 कितना  व्यय

 इस  पुल  का  निर्माण-कार्य कब  शुरू  होगा  !

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री राज  :
 से  नाही

 गई  सूचना  देने  वाला  विवरण  सभा-पटल  पर  रख
 दिया गया  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध

 संख्या  ७१]

 ध्रास्थ्र में दघ को खपत में  को  खपत

 क १०७०
 ar  To

 स०
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 आन्ध्र  प्रदेश  में  दूध  की  प्रति
 व्यक्ति

 खपत
 बढ़ाने

 के  लिये  क्या
 कार्यवाहियां

 की

 गई

 कया  श्रान्त  प्रदेश  द्वारा  किसी  वित्तीय  सहायता  की  प्रार्थना  की  गई  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 so  प्र०

 :
 श्रीनगर  प्रदेश  की  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  में  गव्यशाला  तथा  च्  विकास  के  लिए  लगभग  Rok.  १४  लाख  रुपये  के  ख़र्च की  कई

 योजनायें  सम्मिलित की  गई  हैं  ।  भ्रमित  महत्वपूर्ण योजनायें  ये  हैं  :  नगरीय  दुग्ध  सम्मान

 qa  दूध  के  कारखानों  को  स्थापित  हैदराबाद  तथा  सिकन्दरा बाद  को
 दूध  का

 वर्तमान  गव्य शालाओं  का  पुनर्गठन  तथा  वर्तमान  फार्मों
 का  गोशाला  विकास  तथा  प्रमुख

 ग्राम  योजनायें

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  ने  PEYO-YUS  के  लियें  अपनी  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में
 ०५

 लाख

 रुपये  देने  की  प्रार्थना की  थी  ।  केंद्रीय  सहायता  के  रूप  में  ६.  ७८  लाख  रुपये  प्रदान  किये  गये  हैं
 ।

 गेर-सरकारी विमान  संचालक

 1१०७१  श्री हेम  बरपा  :  कया  परिवहन  संचार  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  पूरक  मांगों  पर  गैर-सरकारी  विमान  संचालकों  को  कार्य करने  की  अ्रनुमति  देने

 का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 परिवहन तथा संचार तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :

 तथा

 इस  समय  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  यदि  ग़ैर  सरकारी  विमान  सेवा  संचालकों  से  उन

 जगहों के  बीच  श्रननुसुचित  सेवाओं  के  संचालन  के  लियें  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  gar
 जो

 इंस
 समय

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  सम्बद्ध  नहीं  हैं  सनौर  निकट  भविष्य  में  कारपोरेशन  द्वारा
 जिनकी  सम्बद्ध  होने  की  संभावना  नहीं  है  तो  प्रत्येक  मामले  के  गुणदोष  के  आधार  पर  इस

 प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  जायेगा  |
 a एए  एएए  णा

 मूल  अंग्रेजी में
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 विद्याथियों को  रियायती  टिकट

 कया  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : Qowy.  श्री to  रा०  मुनि स्वामी

 है
 }  क्या  यह  सच  है  कि  १  १९५८ से  उन  विद्यार्थियों को  रियायती  टिकट  देना

 wea  कर  दिया  जायेगा  जिनकी  शरायु  २५  वर्षे  से  अधिक

 यदि  तो  इसका  कारण  क्या  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ही  ।  लेकिन  ऐसा  केवल  रियायती

 अवधि  टिकट  के  सम्बन्ध  में  किया  जायेगा  |

 गुर-विद्यार्थियों  द्वारा  रियायती  अवधि  टिकटों  के  काप्रयोग  के  मामलों  का  पता  लगने

 के  कारण  निरोधक  कार्यवाहियों  में  से  एक  कार्यवाही  के  रूप  में  ऐसा  किया  गया  है  ।

 सानता ज  हवाई

 नाशिर  wear

 |  श्री  रघुनाथ fag  :

 1*१०७६.

 त्र

 हरिश्चन्द्र  माथुर

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नये  सानता
 कज

 हवाई  ५  निर्माण  में  बहुत  से

 दोष  रह  गये

 क्या  मूल  निर्माण  आरम्भ  करने  से  पहले  हवाई  के  निर्माण  में  विशेषज्ञों  से  सलाह

 ली  गयी  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  वहां  पर  जहाजों  के  उड़ान  भरने  कौर  उतरने  की  उपयुक्त  सुविधा

 नहीं  है  श्र  प्वाइंट्सਂ  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :  हाल ही  में

 समाचार  पत्रों  में  छपी  कुछ  टिप्पणियों  पर  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट किया  गया  है  |

 (@)  सानता  कजे  हवाई  विकास  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  बनाते  समय  देश  में  उपलब्ध

 विशेषज्ञों  की  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  समवाय  संचालकों  की  राय  भी  सम्मिलित  को

 ध्यान  में  रखा  गया  था  ।

 वर्तमान  विमान  यातायात की  को  पुरा  करने  के  लिये  विमानों  के  उड़ान

 भरने  शर  उतरने  की  उपयुक्त  सुविधायें  हैं  ।  जब  भी  श्रावइ्यकता  पृथक  प्वाइंट्सਂ
 की  व्यवस्था  कर  दी

 जावेगी
 ।

 ग्रेजी  में
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 विष्णु  प्रताप  शुगर  खड्डा

 (  श्री  सिहासन fag  :
 *

 १०७७.  3
 श्री  काशीनाथ  पांडे  :

 at  रामजी वर्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २०  gauss  तक  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  जिले  में  गन्ना  उत्पादकों
 नें  विष्णु

 प्रताप  शुगर  खड्डा  को  कितने  मूल्य  का  गन्ना  दिया  कौर  किसानों  को  संभरित  गन्ने  के  बदले  में

 कितनी  धनराशि  दी

 क्या  गन्ने  का  बकाया  मूल्य  चुका  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ठाीव्य
 बकाया  को  समाप्त  करने  प्रो  गन्ने  के  मूल्य  के  मांग  पर  न्  भुगतान  के  सुनिश्चित

 करने  के  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिसमें  अ्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७२]

 |  थी  भक्त  दर्शन

 श्री
 स०

 चं०  सामन्त
 :

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १६  १९५७  के  तारांकित wer  संख्या  ११७१  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  डाक  सम्बन्धी  सुविधाओं  के  विस्तार  के  आघार

 का  पुनरावलोकन  करने  के  लिये  नियुक्त  समिति  ने  कया  अरपना  कार्य  समाप्त  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  उस  समिति  की  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी

 समिति  की  सिफारिशों  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 यदि  प्रश्न  के  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  समिति ने  अपने

 कार्य  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  की  कौर

 (=)  समिति
 की

 रिपोर्ट
 कब

 तक  प्राप्त  हो  जाने  की  ara  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  :  जी  नही ं।

 रोक  (7).  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मालूम  gar  है  कि  यह  समिति  भ्र पनी  रिपोर्ट  तथा  सिफ़ारिशों  को  भ्रान्ति  रूप  दे

 रही है

 शीघ्र  ही  ।

 i
 भ्रंग्रेजी  में
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 रेलवे  स्कूल

 1१०७६.  श्री  दी०
 चं०  धर्मा

 :
 रेलवे  मंत्री  १६  REX  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १३३२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  रेलवे  स्कूलों  में  विंमान  सुविधाओं  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये

 दौक्षणिक  मंत्रणाकारों  के  दल  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सन  शैक्षणिक  मंत्रणा कारों  के
 उपमंत्री  (ait  शाहनवाज  भ्र ौर  (

 प्रतिवेदन  पर  wal  भी  विचार  हो  रहा  है  ।

 गोखले  समिति  का  प्रतिवेदन

 at  त०  ब्र  fast  राव
 :

 1१०८०.  4  थ्री
 zo  सुब्रहमण्यम

 :

 | at Ut HoT : राम  कृष्ण  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  १९५८  के  पन्त तक  गोखले  समिति

 क्या  प्रगति  की  कौर

 सरकार  को  उनका  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  हो  जायेगा  ?

 1  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं  समिति  ने

 अरब  तक  मंसूर  केरल  राज्यों  का  दौरा  किया  है  ।  उसने  इन  राज्यों में

 जल  पथों  का  निरीक्षण  किया  ate  सदस्यों  पर  राज्य  स्थानीय  प्राधिकारियों  ak

 जनता  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  |  उसने  यातायात  सर्वेक्षण  प्रविधिक

 जांच  की  भी  व्यवस्था की  है  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  की  तब  ही  ora  की  जा  सकती  है  जब  वह  सब  क्षेत्रों से  आवश्यक

 यातायात  शौर  प्राविधिक  सामग्री  प्राप्त  कर  ले  और  उसका  अध्ययन  कर  ले  ।  प्रतिवेदन के

 प्राप्त  होने  में  एक  वर्ष  कौर  लग  सकता  है  ।

 डा०  राम  सुभग  fag
 :

 1*  १०८१.  J
 श्री  शोभा  राम  :

 |  भो  हेम  राज  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का
 भारत-रूस  वायु  माग  पर

 एक  विमान  सेवा  चालू  करने  का  विचार
 कौर

 यदि  तो  इस  सेवा
 के

 कब  से  शुरू  हो  जाने की  सम्भावना  है  !

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  इंडिया  इन्टरनेशनल' के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के  एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत

 शर
 रूस

 के
 बीच  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  के  लिये  बहुत  सी  प्रविधिक  कौर  वाणिज्यिक  बातों

 पर  विचार  करने  के  लिये  हाल  ही  में  मास्को  का  दौरा  किया  था  ।  इस  प्रतिनिधिमंडल का  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हो  गया  है  भर  उस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 रेलवे  स्कूल  रायज़ादा

 1*१०८२.  श्री  संगण्णा  :  रेलवे  मंत्री  रायगादा  में  रेलवे  स्कूल  सम्बन्धी  ६

 १९५७ के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  १२५१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 क्या

 स्कूल  को  अतिरिक्त  स्थान  उपलब्ध  कर  दिया  गया  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  हां  ।

 मनीपुर
 को

 संयुक्त  राष्ट्र  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  से  दूध  का  उपहार

 1१०८३.  श्री  ले०  wet  सिंह
 :

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्र  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधिਂ  में  से  मनीपुर  को

 आवंटित  दूध  का  श्रीयंत्र  प्रति संहृत  कर  दिया  गया  कौर

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  )  :  चहा  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत-पाकिस्तान  मालगाड़ी  यातायात

 1*१०८६४.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९५८  के
 अन्त

 में
 भारत  पाकिस्

 के  बीच  रेलवे  माल  गाड़ियों  का  यातायात  कुछ  समय  के  लिये  निलम्बित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यह  दोबारा  कब  आरम्भ  हुमा
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  wire  जी  हां  ।  VU-R-2ENS

 स्टाक  की  जांच  केਂ  लिये शर  २६-२-१९५८  को  उत्तर-पच्चीस  रेलवे  के  रेंज  प्वाइंटਂ  पर

 गाड़ियों  को  संभालने  के  लिये  न  जाने  के  कारण  अमृतसर  कौर  लाहौर  के  बीच  यातायात  में  कुछ

 व्यवस्था हो  गई  थी

 (7)  २६-२-१६४५८  के  सायंकाल  से

 ~
 मूल  म

 tRailway  Sc  hool  Rayagada
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 बर्मा से  चावल

 1*₹०८५.  श्री हेम  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  में  भारत  को  बर्मा  से  निर्धारित  मात्रा  से  कम  चावल

 ै

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 पद्य

 प्र०  श्र  हां
 ।

 उत्पादन  में

 कमी  हो  जाने  के  कारण  बर्मा  सरकार  ने  वर्ष  Paue  में  13.0  लाख  टन  चावल  से  अधिक  देने  में

 अपनी  असमर्थता प्रकट  की  है  ।  बर्मा से  ५  लाख  टन  चावल  श्रायात  करने  के  लिये  उपबन्धित

 विदेशी  मुद्रा
 की

 सीमा  के  भीतर  अन्य  देशों  से  कुछ  चावल  प्राप्त  करने का  प्रयत्न  किया  जा
 रहा  है

 |

 एमसी  का  कटाव

 _  श्री  भक्त  दर्शन
 2oGR

 स०  चे  सामन्त

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  सारे  हिमालय  क्षेत्र  का

 सवाल  पिछले  कुछ  वर्षों  से  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  इस  art  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है

 अवेक्षण  का  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  है

 इस  कार्य  oe  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होने  का  अ्रनुमान  कौर

 इस  art  में  सिक्किम  शर  भूटान  की  सरकारों  से  किस  प्रकार

 सहयोग मिल  रहा  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  fo  प्र०  से  सभा की  टेबिल  पर  एक

 विवरण  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७३]

 सिकन्दरा बाद  में  रेलवे  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  लिये  छात्रावास

 Tony.  श्री
 त०  ब्र  विल  क्या  रेलवे  मंत्री  २९  १९५७  के  तारांकित

 wet
 संख्या

 ४१०
 के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सिकन्दरा बाद में  रेलवे  कर्मचारियों  के  सकल  जाने  वाले  २००  बच्चों  के  लिये

 राज  सहायताप्नाप्त  छात्रावास  के  निर्माण  पर  व्यय  होने  वाली
 राशि  फे

 प्राक्कलन  की

 नाच-पड़ताल  पूरी  हो  गई  शर

 यदि  तो  निर्माण-कायम  कब  आरम्भ  कर  दिया  जावेगा
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  हां ।  छात्रावास  के  निर्माण

 पर
 खर्च

 में  भ्रंश दान  के  ger  पर  अभी  विचार  हो  रहा  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता ।

 मूल  aa  में
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 घान

 1*१०८८.  श्री  संगण्णा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कृषि  गवेषणा  परिषद्  के  मंत्रणा  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित धान  उगाने  के  चीनी

 तरीके  की  उत्तम  प्रविधि  के  अनुसार  देश  के  किसी  भाग  में  धान  उगाने के  बारे
 में  प्रयोग किया  गया  है  ;

 यदि  तो  देश  के  किन  क्षेत्रों

 खेती  के  जापानी  तरीके  ate  चीनी  तरीके  में  क्या  मुख्य  प्रस्तर  है
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इन  तरीकों  में  मुख्य  अन्तर  पौधों  के  लगाये  जाने  के  फासले  के  सम्बन्ध  में  है
 ।  धान

 उगाने  के  चीनी  तरीके  में  बतलाई  गई  पास-पास  पौधे  लगाने की  रीति  जापानी  तरीके  से  बिल्कुल

 भिन्न है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  जापानी  तरीके  की  तुलना  में  चीनी  तरीके  के  अन्तर्गत  एक  थ्  में

 कम  संख्या
 में

 पौध  लगाई  जाती  है  ।

 हवाई  श्र

 १४२४.  श्री  म०  ला०  fradt  :  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि :

 १९५६-५७  में  कितने  नये  हवाई  ag  बनाये  गये  कौर  कितने  हवाई  wg  बनाने के

 लिये  प्रारम्भिक कार्यवाही  की  गई

 देश  में  इस  समय  कितने  हवाई  अड्डे  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :  १९५६-५७

 में

 उदयपुर  में  एक  हवाई  प्रिया  बनकर  तैयार  हो  चुका  है
 माल्दा  कौर  बेहाला  में  सात  नये  हवाई  र्ढे  बनाने  का  काम  हाथ  में  लिया

 गया है  ।

 REY  के  ara  तक  सिविल  एविएशन  डिपार्टमेंट के  अधीन  सिविल  हवाई  की

 तादाद ८५  थी  ।  से  बिलोनिया  का  एक  हवाई  न्ट्डा  बन्द  कर  दिया  गया
 ।

 विदेशी  विशेषज्ञ  तथा  उदयन  विभाग

 १४२४५.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहनਂ  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 उदयन  विभाग  ने  वर्ष  १९  XE-X  में  कितने  विदेशी  विशषज्ञों  की  सेवाएं  प्राप्त  की ं;

 इन  विशेषज्ञों  ने  क्या  काम  शार

 सरकार ने  इन
 निरोध  जों नाना  पर  कितना  व्यय  किया  ?

 1  मूल  watt में
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 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री
 हुमायूं

 \

 इस  एक्सपर्ट  ने  भारत  में  ग्रसने  काम  के  दौरान  में  खास  तौर  पर  ये  काम  किये

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  अरार  एयर  इण्डिया  इन्टरनेशनल  कार्पोरेशनों
 (2)

 के  कप्तानों की  जांच  इस  विचार में  की  कि  ara  वे  पाइलट-इन-कमाण्ड  होने  के

 क़ाबिल  है  या  नहीं

 (२)  पाइलट  इस्वक्टरा  शरीर  चेक  पाइलटों  की  टैनिंग  ae  पाइलटों  की  टॉकिंग  की  भ्र

 जांच  थे  लिये  एक  स्दण्डड  प्रोसीजर  कौर

 इंस्ट्रूमेंट  रेटिंग  siete  a  fat  पा  aric  । क  की  जांच  । (३)

 PEUE-YY  के  सरकारी  तरे  में  ६२६४  रुपये  ।

 विमान  दुघंटनायें

 १४२६.  श्री  Ao  लाठ
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 PEUG-UG  में  भारत  में  कुल  कितनी  विमान  दुर्घटनायें

 उन  दुेटनाथ्रों  में  कितने  भारतीय  और  कितने  विदेशी  विमान  नष्ट

 भारतीय  विमानों  की  दुर्घटनाओं  के  कारण  कुल  कितनी  हानि

 उन  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्ति  मरे

 मरे
 हुए

 व्यक्तियों a  निकट  सम्बन्धियों  को  क्या  कोई  प्रतिकर  दिया  और

 ,  तो  कुल  कितना  गया  ?
 यदि  हां

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  Csq-Aat  हुमायूं  :  २५

 ६  भारतीय  रजिस्टर  जहाज़  भ्र ौर  एक  ग्लाइडर  ट्ट  गये  थे  ।  कोई  विदेशी  विमान

 नहीं  el  था  ।

 १९५६-५७  में  सरकार  को  ट्रेनिंग  के  हवाई  जहाजों के  टूटने  से  ३०,५००  रुपये  का

 सान  था  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  ९  १,५३६  रुपये  का  निसार  SAT  |  इसमें

 हवाई
 दु्घेटनाश्रों

 में  मरे  हुए  कर्मचारियों  के  वारिसों  को  गया  arse  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।

 फ्लाइंग  क्लबों  कौर  प्राइवेट  हवाई  जहाज़  रखने  वालों  की  दुर्घटनाओं  की  वजह  से  जो  नुकसान

 हुआ है  उसकी  रकम  मालूम  नहीं  है  ।

 (7)  १४  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन ने  १,७२,०००  रुपये  मन्ना वज़ा  दिया ।

 मद्रास  में  भारतीय  नाविकों  के  लिये  होस्टल

 १४२७.  श्री  म०:ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 म  द्रास  में  भारतीय  नाविकों  के  लिये  होस्टल  बनाने बनाने के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रहो  रोक

 यह  होस्टल
 कब

 तक  बन  कर  तैयार  हो  जाने  की  आशा  है
 ?

 406
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  :  समुद्र के  किनारे

 स्थान  प्राप्त  हो  चुका  है  कौर  उक्त  स्थान  पर  होस्टल  की  इमारत  के  नकद  तरसने  भी  तैयार

 दो  च
 a
 a  ।  किन्तु  वास्तविक  निर्माण-कार्य  चालू  करना  oat  इसलिये  सम्भव  नहीं  हो

 व्षोंकि  मद्रास  कारपोरेशन  ने  उक्त  पोजनाग्रों  की  स्वीकृति  इस  ware  पर  नहीं  के  इमारत  कें

 लिये  निश्चित  स्थान  warts  किनारे  की  जमीन  है  ate  इस  पर  इमारत  नहीं  बनती  चाहिए  ।

 कारपोरेशन  द्वारा  उठाई  गई  इस  आपत्ति  का  समाघान  करने  Fs  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ड
 इस  सम्बन्ध  सें  प्रभी  कोई  निश्चित  संत  नहों  दिया  जा  सकता  ।  लेकिन  कारपोरेशन

 की  स्वीकृति  मिलते  ही  जितनी  जल्दी  सम्भव  हो  सगा  हॉस्टल  की  इमारत  बनाने  का  हर  प्रयत्न

 किया  जायेगा  |

 पाकिस्तान  में  भारतीय  नाविक

 १८४२८.  श्री fo  ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहन  तथा  मंत्री  /  बताने  को  कपा  करेंगे

 दि  |

 क्या  कोई  भारतीय  नाविक  विभाजन  के  बाद  अपनी  कमाने  के
 लिये

 पाकिस्तान  गये  है  ?  कौर

 क्या  इन  भारतीय  नाविकों  को  पाकिस्तान  में  द्रष्टांक  मिलने  की  वैसी  ही  सुविधायें
 जैसी  कि  भारत  में  पाकिस्तानी  नाविकों  को  प्राप्त  ह  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aft  राज  सरकार
 के

 पास

 कोई  सुचना नहीं  है  ।

 जी  हां  ।  भारत-पाकिस्तान  के  बीच  पासपोर्ट  एवं  वीज़ा  योजना  के  अन्तर्गत  जो  सुविधायें
 पाकिस्तानी  नाविकों  को  प्राप्त  है  परस्पर

 रूप
 में  वैसी  ही  सुविधायें  भारतीय  नाविकों  को  भी  प्राप्त

 रेलवे  यात्री  सुविधायें

 श्री राम  कृष्ण  : TevRE,

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पं  चवर्षीय  योजना  की  कालावधि  में  निम्नलिखित  लाइनों  पर  कया  यात्री  सुविधायें
 दी  गई  हू  ;

 (2)  रेवाड़ी-लोहारू  कौर  (२)  उत्तर  रेलवे  पर  फीरोजपुर-जालंधर  लाइन  ;  कौर

 दतिया  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इन  स्टेशनों  पर  स्टेशन वार कौन  कौन  सी  यात्री
 धायें  दी  जायेंगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज  at):  are  एक  विवरण  संलग्न है

 ।  दिखाये
 ५,  अनुबन्ध  संख्या  ७४]

 कूचों  का  निर्माण

 1१४३०.
 भी  राम

 कृष्ण  :  क्या
 खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 Se ¥o-ug  में  प्रत्येक  राज्य  कूचों  का  निर्माण  करने  के  लिये  कितना  ऋण  दिया
 गया

 |

 |  मूल  अंग्रेजी  में



 बाजार  2€  १६४८
 लिखित

 उत्तर  २६५९

 क्या  बद  का  टरी  ace  मे  उपयोग  कर  लिया  गया  है  भ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूं  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  एक  विवरण  संलग्न है  जिस  में
 ग्रपेक्षित

 जानकारी  दी  गई  है  ।  परिदिष्ट  ५,  wae  संख्या  oy]

 att  १९५८  के  बाई  जानकारी  उपलब्ध  होगी  ।

 उत्तर  रेलवे  को  सहकारी  ऋण  समिति

 श्री  उमराव fag
 FLERE

 श्री  रूप  नारायण

 क्या  रेलवे  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्या  उत्तर  tag  के  समस्त  कर्मचारियों  की  सहायता  करने  के  लिये  कोई  सहकारी

 ऋण  समिति है

 यदि  तो  उस  समिति  का  कया  नाम  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  परब  तक  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  at)  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 उत्तर  रेलवे  प्रशासन  उस  रेलवे  की  वर्तमान
 सहकारी

 ऋण ऋण  समितियों  के  क्षेत्राधिकार (7)

 को  उन  पत्रों  तक  फैलाने  के  लिये  पग  उठा  रहा है  जो  aa इस  के  क्षेत्र  में  नहीं  कराते हैं  ।

 कपड़े का  रेशा

 1१४३२.  श्री
 ्र ०  पृ०  नायर

 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  सरकार  ने  उच्च  कोटि  के  कपड़े  के  रेशे  का  पादन  करने  के  लिये  '*

 की  खती  करन  की  एक  योजना  स्वीकार की  है  ;  ग्रोवर

 ० क्या  भारत  सरकार  ने  बरच्छा  रेशा  देने  वाली  कही  जाने  वाले  रामा

 की  किस्म  के  प्रयोग  की  संभावना  का  अध्ययन  किया  है  जो  केरल  के  वनों  में  बहुतायत  से  पैदा

 c > होती

 तथा  कृषि  मंत्री  £.* हू०  प्र०  ग्रावश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा रही

 है  आर  सभा-पटल पर  रख  दो  जाएगी

 हमें  कही  जाने  बाली
 के  किसी  प्रकार का

 पता  नहीं  है  ।  से  अ्रभिप्राय  कवन  रिसे से
 है  जो  सामान्य  मार्च  a

 '  पौधे  से  निकाला  जाता  है
 जो

 केरल  के  जंगलों  में  पाया  जाता  है  ।  भ्र ौर  जिसमें  से  सबसे

 महत्वपूर्ण  कि  हम  के  मुलायम  रदा  निकलते  ह  ।  जूट  कृषि  गवेषणा  संस्था  द्वारा  भारत  के  विभिन्न

 भागों  से  एकत्र  किये  गये  सामान्य  मगलू  गਂ  की  कुछ  किस्मों  को
 संस्था

 के  फ़ार्म  में  उगाया  गया

 है  झ्र  उनका  अध्ययन  हो  रहा है
 |

 a

 1  मल  अंग्रेज़ों
 में

 1Textile  Fibre,  7R°mie,  *Kyoan.  *Bochmeria  nivea.  'Koivun  *Melict  oeres  15072  Sleict  11:  (९५९



 रद्  द्०
 लिखित  उत्तर  बधवार  १९  geys

 श्रीमान  में  मीन-क्षेत्रों  का  विकास

 1१४३३.  श्री  |: ह  व्०  कृष्ण  राव  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग

 कि

 क्या  श्रीनगर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  मीन-क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार

 को  हाल  ही  में  कोई  योजनायें  भेजी  हू  ;  शौर

 )  यदि  तो  उन  योजनायें की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 ल  तभी  हाव
 मंत्री  ०  प्र०

 :  भ्र  आन्ध्र
 प्रदेश  सरकार  से

 में  कोई  नयों  योजना  प्राप्त
 नहीं

 हुई  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  विभिन्न

 ake  को  PEUG-YE  में  जारी  रखने  के  बारे में  १९५७  में  सुझाव  प्राप्त  हुए  थे  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  को  मान  लिया  था  ।  इत  योजनाश्रों  को  रूपरेखा  इस  प्रकार  है

 छोटी  मछलियों  के  समुदाय  तौर  फिंगरलिंग्स  का  इकट्ठा  करना  कौर  वितरण  करना

 अर  उनका  तालाबों  झ्र  सरोवरों  में  जमा  करना  तालाबों  कौर  जलाशयों  में

 मोन-क्षेत्रों  मछली  फार्मों  का  निर्माण  देशों  नावों  कौर  उपकरणों

 में
 मोन  क्षेत्रों  क  श्रावश्यक  अर्थात  जाल

 इत्यादि
 का

 सम् भरण  मछली  को  सुरक्षित  रखने  के  राजसहायता-प्राप्त  दरों  पर  नमक
 का  सम् भरण  छोटी  मछलियों  के  समुदाय  को  इकट्ठा  करने  शौर  मछलियों  के

 विपणन  के  यातायात  सुविधाओं  की  व्यवस्था  want  की  सहकारिता  का

 संगठन  ;  द्रोह  मोन  क्षेत्रों  का  प्रचार  कार  प्रशिक्षण  ।

 खादयान्न की उपलब्धि की  उपलब्धि

 1१४३४.  श्री  वें०  प०  नायर  :  क्या  खाद्य  तथा  Hla  मंत्रो  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखना

 t  सिचाई  योजनाओं  (  ३) की  कपा  करेंगे  जिसमें  (१)  रासायनिक  उनसे  के  प्रयोग  (२)

 छोटी  सिंचाई
 योजनायें

 (४)  सामुदायिक  परियोजनाओं  श्र  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  के

 स्वरूप  १९५६-५७  मे  प्राप्त  खाद्यान्न  को  अतिरिक्त  मात्रा  दिखाई  गई  हो  ?

 तथा  कृषि  मंत्र
 (at

 Mo  एक  विवरण  संलग्न  है  जिस  र्म  PEUG-XY

 में  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  खाद्यान्न  का  अ्रतिरिक्त  संभावित  उत्पादन  बताया  गया

 है  |  faa  परिशिष्ट  क  झपुबत्थ  सज्जा  ७३]

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुष्प  प्रदर्शनी

 1१४३४.  श्री  नारायणस्वामी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  Tal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या €  माघ  से  १४५  मान  84s  तक  अमरीका मे में  दुई  भ्रन्तरष्टीय  पुष्प  प्रदर्शन

 सरकार  ने  भाग  लिया  था  ?

 fara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  नहीं  ।  न्यायिक  में  भारत के

 महावाणिज्यदौत्य  ने
 सुचित

 किया  था  कि  ४१वीं  अन्तर्राष्ट्रीय  पुष्प
 प्रदर्शनों

 €  ara से  १५  मैच
 wr ror  ्य  ay  ory पाथना  का  था  1१  दश  म  उद्यान देवा  में  <327ros

 नीतियों  या ges  तक  न्यूयार्क  में  होगी  कौर
 उन्हों  ने

 ने  यह

 मूल  dat  में



 १६  aus  लिखित  उत्तर  रद६६१

 गर्त  कया  जाये  जिस से  अमरीकी गत  उद्योगपतियों  को  इस  प्रद  नी
 में  भाग  लेने  के  लिये

 जनता  में  भारतीय  पुष्पों  का  भ्रमण च्चा  प्रचार  al होगा  |  तदनसार देश q  दि कब  2.  ब  में  प्रगति  उद्यान  समितियों प्र

 सार्थों  यदि  सम्भव हो  प्रदर्शनी में  भाग  लेने  की  ¢ ATT AT  की  गयी  थी

 रेडियो  सेट

 1१४३६.  श्री  राम  कृष्ण  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  भारत  में  १९५६-५७

 FEXo-  रेडियो  सेटों  की  कुल  संख्या  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  डाक  तथा  तार  विभाग

 द्वारा  भारत  में  रेडियो  सेटों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  ग्रांकड़े  एकत्र  नहीं  किये  जाते  परन्तु  केवल

 राज्यवार  जारी  किये  गय  शर  नये  किये  गये  लाइसेंसों  के  बारे  में  आंकड़े  एकत्र

 किये  जाते  हे  ।  जारी  किये  गये  alc  नये  fea  इस  समय  की  लाइसेंसों

 की  संख्या  से  यह  भी  पता  नहीं  चलता  है  कि  कितने  सेट  श्रनुज्नपित  हें  क्योंकि  एक  ही  लाइसेंस से

 एक  से  भ्रमित  रेडियो  सेट  काम  कर  सकते  ह  यदि  वे  उस  ही  भवन  के  हों  ।  ३१  मैच  gx

 को  गरवेत्त  बेतार  लाइसेंसों की  गया  20,195,000  पी  ३०  १९४५७  को  १३,११,०८०

 थी  ।  भ्रान्ति  झ्रांकड़ों  का  ait  संकलन  किया  जा  रहा  है  |

 प्रदत्त  लाइसेंसों  की  सर्किलवार  संख्या  निम्न  प्रकार  है

 ३१-३-१  geyy  को  ३०-११-१९५७  को

 डाक  तथा  तार  सकील  का  नाम  प्रदत्त  लाइसेंसों  की  परवत  लाइसेंसों  की

 संख्या  सख्या

 -

 आन्ध्र  हँ  प,प८  ay  RE

 असाम  eo  १३,८३२  १७,८६४

 बिहार  EG ROY  AK, 92S

 बम्बई  2,5,  5Q2¥  3,0 2 \  Soy

 सेक्टर  vq  ३  ३७  ५६,१९०

 feral  Yo,  8&3  98, 30k

 हैदराबाद  ३१, ३०  ३े  ३७,६९३

 मद्रास  8,52, ERE  २२,०४६

 उड़ीसा  €,  ५१५७  RI,GXk

 पजाब  RE  EER  R,R4,  ३१

 राजस्थान  SY,ONE  प८,३९९

 उत्तर  प्रदेश  १,००,७०  १,  Qa, ¥8s

 पश्चिमी  बंगाल  ४७9,  रै  र  श  WA, SRS
 er re  TE  ए

 नन  20,95,000  १३,११,०५८०
 क

 wast  में



 २६६२  लिखित  उत्तर  aN  gays

 बम्बई  में  पेरा  जानें उपर  वाला  गन्ना थ

 1१४३७.  श्री  पांगरकर  :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeEXT-YY  के  मौसम  में  बम्बई  राज्य  में  चीनी  मिलों  में  कितनी  मात्रा  में  गन्ना  पेरा

 गया ;  कौर

 किसानों  को  गन्ने की  क्या  कीमत  दी  गई  ?

 है  {  =z  )
 fara  तथा  कृषि  मंत्री  द् ०  प्र०  जेन  /  **

 bat  |
 २०  "\g  लाख  टन  |

 ४५  रुपये  प्रति  टन  || ||

 लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी

 श्री स०  चं०  सामन्त  :
 1१४३८.

 1  थो  बर्मन :

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 £
 लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  ga  तक  क्या  व्यवस्था  को  ग  Q

 है  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  से  कितने  व्यक्ति  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी

 में  प्रशिक्षण  किये  गये  ;

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  क्या  नाम  हैं  ae  उन  की  क्षमता  कितनी  है  ;  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  ग्रावंटित  धनरादि  में  से  कितनी  धनराशि  wa  तक

 व्यय हो  चुकी  है  कौर  वह  राशि  किस  प्रकार  व्यय  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  से  .  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  परिदिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  99]

 भोजन  यानਂ

 1१४३९.  श्री  हेडा  :  नया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  कितने  नये  भोजन  यान  लगाये  गये

 ये  यान  किन  किन  लाइनों  को  आवंटित  किये  गये  हैं  ;  कौर

 ऐसे  कितने  बेकार  भोजन  यान  हैं  जो
 अब  भी  चल  रहे  हैं

 ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  ब्रोड  गज  मीटर  गज

 20  4

 बड़ी  लाइन  पर  भोजन  यानों  में  ४  ए/सी  गलियारे  वाली  कारें  हैं  जो  तीन  गलियारे

 वाली  अ  तानुकूलित  डीलक्स  गाड़ियों  के  साथ  चलती  हैं  कौर  ६  साधरण  गलियारे  वाली  जो  गलियारे

 वाली  जनता  अर्थात  दिल्ली-हावड़ा  कौर  मद्रास बम्बई  के  बीच  चलने  वाली

 जनता  गाडियों  के  साथ  चलती  हूं  ' ||

 अंग्रेजी  में

 1Dining  Cars,



 HTATY,  १९  १९५८  लिखित  उत्तर  २६६३

 मीटर  लाइन  पर  भोजन  यान  बंगलौर  सिटी-पुना  मेल  ज़रार  इंडो-सीलोन  एक्सप्रेस  के  साथ

 चलती  हैं  ।

 (7)  बोड़  गेज  मीटर  गेज

 ् a4

 लोक  स्वास्थ्य  प्रशिक्षण  केन्द्र

 श्री
 (1०  च०  माझी :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 PERG-US  में  सिंगूर  श्र  पूना मल लो  के  प्रशिक्षण

 केन्द्रों  में  सामुदायिक  परियोजनाश्रों  में  विनियोजित  लोक  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  के  लिये

 प्रत्येक  राज्य  को  कितनों  सट  ग्रावंटित  को  गई  हैं  ;  और

 क्या  इन  तीनों  केन्द्रों  में  पाठ  क्रम  ae  प्रशिक्षण  स्तर  एक  सा  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  :  संलग्न  विवरण  में  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई

 है  |  परिशिष्ट  ५,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ७८]

 हां  ;  स्थानीय  दशा  के  उपयुक्त  कुछ  रूप भेदों  सहित  |

 रेलवे  यात्री  सुविधायें

 श्री  दी०  चल  क्या  रेलवे  मंत्री  १९  १९५७  के  ग्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १९१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  उत्तर  रेलवे  के  नंगल  डेम  स्टेशन

 के  प्लेट  फार्म  पर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई
 है  ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  :  नंगल  डेम  स्टेशन  पर  शेड  का  निर्माण  पंजाब  सरकार

 दवारा  लागत  के  अपने  अंश  के  स्वीकार  करने  पर  निर्भर  करता  है  ।  इस  सोच  शेड  की  रचना  के  लियें

 ऑआवस्यक  प्रारम्भिक  कार्यवाही  को  जा  रहो  है  ।

 बेजवाड़ा  में  रेलवे  क्यारियों  के  लिये  क्वार्टर

 2¥vR  श्री  त०  बज  राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १६५८-५६  में  बेजवाडा  में  दक्षिण  रेलवे  ज़ोन  के  लिये  कितने  क्वार्टर  बनाये  जायेंगे  ;

 बेजवाड़ा  में  ऐसे  कितने  आवश्यक  कर्मचारी  हूं  जिनको  ott  तक  क्वाटर  नहीं
 a मिले  &  ;  आर

 श्रावश्यक  कर्मचारियों  *  को  कब  तक  क्वाटर  दे  दिये  जायेंगे  ?

 नै  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  बेजवाडा  में  Peus-ver  में  कोई  नये  क्वार्टर

 बनान  का  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 )  लगभग  ove  |

 शझ्रावश्यक  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टरों  का  निर्माण  कार्यक्रम  प्रति  वर्ष  रेलवे  के  आधार

 पर  बनता  है  जा  निधि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  है  ।  क्योंकि सब  रेलवे में  एक  बड़ी  संख्या में  प्रावश्यक

 कर्मचारियों  को  क्वार्टर  देने  मत  सब  श्रावस्ती  कर्मचारियों  को  ease  देने  में  कभी  पर्याप्त

 समय  लगेंगी  |

 एएए  एएस

 saa  म्रंग्रेजो  में

 1Essential  Staff.



 २६६४  लिखित  उत्तर  ge  ae oe

 शर्ट  में  उचित  मलय  वाली  दुकानें

 Fever.  श्री  बाली  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ait  प्रदेश  में  पिछले  साल  से  उचित  मूल्य  वाली  कितनी  दुकानें  खोली  गयीं

 इन  दुकानों पर  कितनी  मात्रा  में  कौर  किस  दर  पर  खाद्यान्न  का  वितरण  किया  गया

 है  ;  कौर

 ये  दुकानें  कब
 तक

 जारी  रहेंगी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (sit  wo  प्०  सिकन्दरा बाद  के  दो

 शहरों  में  चावल  के  वितरण  के  लिये
 Sigo

 उचित  मूल्य  की  दुकानें  काम  कर  रही  हैं
 ।

 गेहूं  के  वितरण

 के  लिये  लगभग  ५००  व्यापारियों  को  लाइसेंस  दिये  गये हैं  ।

 १९५७  कौर  RQ Oo  में  लगभग  ४०६  टन  चावल  दिया  गया

 है  श्र
 ३०००  टन  प्रति  माह  की  दर  से  गेहूं

 ar
 fae  किया  जा  रहा  है

 ।
 व्यापारियों

 को
 चावल

 १६  रुपये
 ७०  नये  पैसे  प्रति  मन  कौर  गेहूं  १४  पढ़ें  प्रति  मन  की  दर  से  दिया  जा  रहा  है  ।

 गेहूं
 की

 बिक्री  तब  तक  होती  रहेगी  जब  तक  इसकी  श्रावश्यकता है  ।  चावल की  बिक्री

 gw  ee  रहेगी  is  तक  एसयू  धाता ਂ  .  पाथ  मे  जहर  ट

 कृषि  art  कौर  qay-Fa facet  कालेज

 1१४४४.  श्री  बाली  रेड्डी  :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री यह  बताने  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार ने  श्रान्त  के  कृषि  सम्बन्धी  तथा  पशु-चिकित्सा  कालेजों को  कोई

 सहायता  दी  थी

 किन-किन  कालेजों  को  इस  प्रकार  की  सहायता  मिली  है  ;
 शौर

 क्या  यह  सच  है  कि  ares  सरकार  ने  श्री  तक  मिली  सहायता  के  भ्रंलावा  भी

 वित्तीय  सहायता  मांगी  है
 ?

 ara  तथा  कृषि  मंत्री
 पर्  प्०

 जी  at

 विवरण  लोक  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  ५,  श्रतनबन्घ  संख्या

 ea]

 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  (१)  एग्रीकल्चरल  कौर  (२)  कालेज

 gin  वेटेरिनरी  साइन्स  एण्ड  एनीमल  उस्मानिया  हैदराबाद  में  प्रशिक्षण

 की  सुविधाओं  के  शौर  अग  विस्तार  के  लिय  अतिरिक्त  म्रनुदान  देने  के  लिये  कहा  था  |  राज्य  सरकार

 को  यह  सुचित  कर  दिया  गया  था  कि  उन  के  अनुराध  पर  उस  कृषि  कर्मचारी  समिति  की  सिफारिशों

 के  आधार  पर  विचार  किया  जायगा  जिसको  भारते  सरकार  ने  प्रशिक्षित  कृषि-कर्मियों  की

 लब्धता  कौर  श्रावश्यकताश्रों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  था  ।  उपर्युक्त  समिति  का

 प्रतिवेदन  PeXs  के  अन्त  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  अश  है  ।
 CC SL

 wast  में

 Ma
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 डाक-तार  कर्मचारियों  के  लिये  झ्रन्तरिम  सहायता

 १४४५  श्री  जगदीश  अवस्थी  :  बया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  भारत  सरकार  द्वारा  घोषित

 रिम  सहायता  लेना  अ्रस्वीकार  कर  दिया  है  ;  AK

 (a)  यदि  तो  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं  ae  उन  की  अस्वीकृति  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  क

 सभ  बहादर

 स  जी  नही ं।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चथथ  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  भक्तों  में  भ्रष्टाचार

 १४४६.  डा०  राम  सुभग  सिंह  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  लखनऊ  डिवीजन  में  खलासी  |... विक  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  की  भर्ती  में  भ्रष्टाचार  का  एक  मामला  पकड़ा  गया  है

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  क्या  हें  ;  शर

 इस  विषय  में  क्या  कायंवाही  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  जी  at

 )  एक  रेल-क्यारी पर  इस  बात  का  आरोप  है  कि  उस  ने  किसी  के  बदले  किसी  का  चुनाव
 कराया  ऑर  शभ्रभिलेखों  में  हेर-फेर  किया  |

 यह  मामला  जांच  के  लिय  स्पेशल  पुलिस  लखनऊ  को  दिया  गया

 है  ।

 भटिण्डा  का

 1१४४७.  सरदार  सिंहः  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दिन  पहले  सरकार  का पंजाब  राज्य में  भटिण्डा  के

 घर  के  लिये  पु थक  भ  वन  निर्माण  करने  की  प्रस्ताव  था  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गई

 थी  अर  यदि  तो  क्या  ;  शौर

 )  यदि  तो  क्यो ं?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  जी  हां  +

 कौर  .  भवन  के  निर्माण  पर  लगे  प्रतिबन्ध  से  छट  प्राप्त कर  ली  गई  है  ।  प्रस्ताव

 को  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 स्पीडोमीटर सहित  इंजन
 gee.

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  क्यां  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  रेलवे

 में  wal  ऐसे  कितने  इंजन  ह
 जिन  में  स्पीडोमीटर  लगे  हुए  हैं

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 bali

 RL  इंजन  ।

 मलबा  भ्रंग्रेज़ी  में



 २६६६  लिखित  उत्तर  १९  १९५८

 मछली  पकड़ना

 1१४४९.  श्री  वें०  To  नायर :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 मछली  पकड़ने  की  यंत्र-चालित  नौकाओं  ्र  सुधरे  हुए  संभार  के  उपयोग  से  १६५३-५४,  PEA AY,

 GAY—AE  ग्रोवर  १९५६-५७  में  लगभग  कुल  कितनी  मछलियां  पकड़ी  गयी  हैं  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  मछलो  पकड़ने  को  यंत्र-चालित  निकायों  ग्रोवर

 सुधरे  हुए  संभार  के  उपयोग  से  मद्रास  ब्राउजर  में  पकड़ी  गयी  समुद्री  मछलियों  के

 झांकने  इस  प्रकार  हैं

 aq  पौंड

 PEYR—YY  254%

 PEYw—YY  ¥R, 59

 PEXY—UE  1X8,  ३८

 FeXe—Ky  ge,  ३४,७३५

 बम्बई  तट  के  प्राक् कलित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  लगभग  १००  यंत्र  चालित  नौकरियों  क

 mas  एकत्र  करना  संभव  नहीं  ।  उड़ीसा  कौर  पश्चिमी  बंगाल  में  यंत्रीकरण  कभी  शुरू  ही

 और  इसीलिये  संबंधित  ates  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश में  नई  रेलवे  लाइनें

 १४४५०.  श्री  Fo  Yo  मालवीय  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करप  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइनें  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  क्या  कोई

 रादेश  जारी  किये  गये

 यदि  तो  इन  सर्वेक्षणों  के  सम्बन्ध  में  oa  तक  क्या  प्रगति  हुई

 यह  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  पूर्ण  होने  की  कौर

 यदि  बह  पूर्ण  हो  गया  तो  सरकार  ने  उस  के  बारे में  कया  frig किये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  aerate  :  से  .  सूचना  राज्यों के  भ्रनुसार  रेलों
 के

 अनुसार  रखी  जाती  हैं  ।  फिर  भी  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  गयी  सूची  में  परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्घ

 संख्या  ८०]  बताया  गया  है
 कि  मध्य  प्रदेश  में

 किन-नई  रेलवे  लाइनों  का  सर्वे  पूरा  हो  चुका
 किन

 का
 सर्वो

 हो  रहा  है  कौर  किन  लाइनों  के  बनाने  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ।

 सड़क-परिवहन

 1१४५१.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल में  सड़क  परिवहन  का  विकास  करने  के
 लिये  कितनी

 fa  आवंटित  की  गयी  झ्र ौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के
 atta

 पंजाब  राज्य  में  सड़क  परिवहन के  विकास  के  लिये x rsp)  रखी itis  च्च्च कौन-कौन  सी  य  गयी  हैं  ?

 मूल  ata  में



 १९  १६५८  लिखित  उत्तर  २६६७

 |  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  २२६.
 हे

 ३  लाख

 रुपये  जिस में  राज्य  के  सड़क  परिवहन  निगमों  की  पूंजी में  भ्रंश दान  के  लिये  रेलवे  में  किया

 गया  १०६,  ६८  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  भी  शामिल  है

 राशि  मुख्य  रूप  से  राष्ट्रीयकृत  राज्य  की  यात्री  सड़क-परिवहन  सेवाग्रों वे  के  विस्तार

 रोडवेज  की  केन्द्रीय  वकंशाप  श्र  केन्द्रीय  भाण्डार  के  लिये  भवनों  के  निर्माण  कौर  उस  उपक्रम

 तथा  पेप्सू  रोड  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  के  कुछ  न्य  lars  भवनों  के  लिये  थी  ।  पंजाब  रोडवेज  संबंधी

 विस्तार  कोटक  इस  शर्तें  के  रहते  हुए  भ्रनुमोदित हो  चूका  है  कि  राज्य  १९५०  के  सड़क  परिवहन

 निगम  अधिनियम  के  अधीन  एक  निगम  की  स्थापना  कर  दे  ।

 कानपुर  में  रेलवे  की  बकाया  घन  राद

 स्वामी  रामानन्द  शास्त्री

 श्री  स०  Ho  बुर्जों BEAR

 aft  तंगामणि

 क्या  tara  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि
 :

 नया  यह  सच  है  कि  योर  मिल्ज  कानपुर पर  रेलवे  का  लग  भग  २  लाख  रुपया  बाकी

 यदि  हां  तो  वह  धन  राशि  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही की  है

 कानपुर की  ara  कौन  कौन  सी  मिलों  पर  रेलवे  का रुपया बाकी  है

 उन  में  से  प्रत्येक  से  कितनी  धन  राशि  वसूल  करनी  अझर

 इस  विषय  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  २२-२-५८  को  योर मिशा  कानपुर से  १  ८४

 लाख  रुपये  मिले  थे  |

 स्थानीय  रेलवे  प्रशासन  सम्बन्धित  मिलों  के
 सम्पर्क

 में
 है  प्रौढ़  यह  रकम  वसूल  करने  की

 कोशिश कर  रहा  है

 से  .  सूचना  लोक  सभा  पटल  पर  रखे  गये  बयान  में  दी  गयी  है  ।  परिशिष्ट

 ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]

 रेलवे  के  सकल

 1१४४३.
 gn

 सुबोध  हंसना

 श्री स०  चं०  सामन्त  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 gey.  में  कितने  रेलवे  स्कूलों  का  स्तर  ऊंचा  उठा  कर
 नहें  हाई  स्कूलों  से  उच्चतर

 माध्यमिक-बहुप्रयो
 जनों

 बनाया  गया  है  कौर  कितनों  को  PEYG—YVE  में  बनाया  जाने

 इस  सम्बन्ध
 में  खड़गपुर के  साउथ  ईस्टर्न  रेलवे  हाई  स्कूल  की  क्या  स्थिति लिलि  or

 मल  प्रोग्रेस  में



 २६६८  लिखत  उत्तर  नन
 बधावा  a  ys

 यदि  उस  का  स्तर  ऊंचा  उठाया  जा  चुका  हो  तो  क्या  उस  में  स्थान  शादी  की

 समूचित  व्यवस्था  है

 यदि  तो  कया  यह  कार्य  किया  जाने  वाला  झर

 श्री  तरके  कुल  कितने  नये  पाठ्य-क्रम  लागू  किये  गये  हैं  प्रौढ़  क्या  Reds  PERE

 2&Go F faeqy में  निरन्तर  कुछ  नये  पाठ्यक्रम  लागू  करते  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 1  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  खां  )  १९५७-५८  में  दो  हाई  स्कूलों  को  बहु प्रयोजनी य

 स्कूलों  में  बदला  जा  चुका  है  चार  के  संबंध  में  PEYT-KE  में  कार्यवाही  होने  की  संभावना  है
 |

 से  .  खड़गपुर  के  साउथ  ईस्टर्न  रेलवे  हाई  स्कुल  में  आरम्भ  में  स्कूल  की  नवीं  कक्षा

 बहु प्रयोजनीय  योजना  के  अ्रधीन  ae  समूहों  के  विषयों  जिन्हें  पश्चिमी

 बंगाल  सरकार  ने  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  पाठयक्रम  में  निर्दिष्ट  कर  रखा  १-१-१  eye & से

 लागू  किया  है  ।  ऐच्छिक  विषयों  के  दो  ate  जैसे  ate  को  लागू

 करने  att  प्रविधिक  मिस्त्री  स्थान  अध्यापक वर्ग के वर्ग  के  रूप  में

 प्रदान करने  का  प्रश्न  विचाराधीन है

 राज्यों  में  बिजली  की  खपत

 1१४५४.  श्री  कालिका  सिंह :  क्या  सिचाई  mite  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५१  के  बाद  से  परब  तक  भारत  के  मिलन-भिन्न  औद्योगिक  खपत
 को

 छोड़  घरेलू

 श्र  वाणिज्यिक  प्रयोजनों के  लिये  बिजली
 की

 वार्षिक  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी  है  कौर  इन  वर्षों
 में

 देश  की  पूरी  ated  वार्षिक  खपत  कितनी  थी ;

 यदि  द्वितीय  योजना में  शामिल  विद्युत  परियोजनाओं  निर्धारित  कार्य-क्रम  के  प्रसार

 १९६१ में  पुरी  हो  जायें  तो  क्या  स्थिति  atk

 १९५१  से  Rey  तक  विभिन्न  राज्यों  में  प्रौद्योगिक  प्रयोजनों के  लिये  विधिक  प्रति  व्यक्ति

 बिजली  की  खपत  कितनी  थी  ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री
 स०  का०  :  लोक-सभा  पटल पर  एक

 विवरण

 रखा  जाता है  जिस  में  यह  दिखाया  गया  है  कि  विभिन्न  भूतपूर्व  एवं  पुनर्गठित  राज्यों में  घरेलू  श्र

 वाणिज्यिक  प्रयोजनों  में  प्रति  व्यक्ति  बिजली  की  वार्षिक  खपत  कितनी  थी  ।  परिशिष्ट  ५,

 अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 देश  में  बिजली  की  पुरी  प्रतिव्यक्ति  औद्योगिक  खपत  PERO  के

 अन्त  तक  Yo  प्रतिशत बढ़  जाने  की  I

 लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  अपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  है  ।

 परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८२]

 हिमाचल  प्रदेश  का  स्वास्थ्य  विभाग

 YAY  श्री  पद्म  देव  :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १८  अप्रैल से  ३१  १९५७ तक  की  अवधि में  हिमाचल  प्रदेश  के  स्वास्थ्य  विभाग
 atk दी  प्रशासकीय  मद  के  wane  कितना  व्यय  हमा

 चग  ag

 मूल  में



 ge  g&ys  लिखित  vat  २६६८९

 इस  व्यय  में  से  क्षेत्रीय  परिषद्  ्र  सरकार  द्वार  अलग  अलग  कितनी  राशि  की  गयी  ।

 ज  ४,०
 ही  rel  ७८  रुपये  | स्वास्थ्य  मंत्री  :  २०,

 offs  mit ऊपर  लिखो  राशि  में  से  A, 83,954  रुपये  क्षेत्रीय  दे  द  क  क  प  ल  4,509,283  रुपये

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  का  हिस्सा  है  ।

 org  बेसिक  कृषि  त्रिपुरा

 को  aA  देव  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लेम्बुछरा  बेसिक  कृषि  त्रिपुरा  के  छात्रों  को  कितनी  राशि  छात्रवृत्ति  में  दी  जाती

 क्या  सरकार  को  ar  कोई  भ्रम्यावेदन  मिला  है  कि  वह  राशि  बढ़ा  दी  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  अठ  प्र०  भारत  सरकार  की  अ्रादया  योजना  के

 अनुसार  प्रति  प्रशिक्षार्थी  को  ३०)  रुपये  प्रति  माह  |

 जी  हां  |

 के  व्यय  के  ब्यौरेवार  प्राक्कलनों  में  त्रिपुरा  प्रशानस  ने  प्रति  प्रशिक्षार्थी

 ३०)  रुपये  प्रति  माहू  की  दर  से  गुजारा  भत्ता  देनें  की  व्यवस्था  की  थी  जिसे  भारत  सरकार  ने  जा

 था  ?  इस  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  में  प्रशासन  ने  ५०  रुपये  प्रति  माह  की  बढ़ी  हुई  दर

 तय  की  क्योंकि  उन्हों  ने  किताबों  we  आनुषंगिक  व्यय  के  लिये  ३०  रुपये  की  राशि  को  अ्रपर्याप्त

 माना  |  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  इस  प्रस्ताव  को  नहीं  माना  गया  है  क्योंकि  यह  छात्रवृत्ति  पूरा

 निर्वाह-व्यय  पूरा  करने  के  लिये  नहीं  वरन्  केवल  उपयुबत  प्रशिक्षार्थियों  को  wees  करने  के

 लिये  थी  ।

 त्रिपुरा  में  मोटर-दु्घेटनायें

 1१४५७.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  १६५७-५८
 में

 मोटर  दुर्घटना  में  कुल  कितने  व्यक्ति

 क्या  किसी  सार्वजनिक  संगठन  ने  इन  दुर्घटनाओं के  कारणों  की  जांच  करने  की  मांग

 की

 क्या  कोई  जांच  को  गई  शर

 यदि  तो  इस  जांच  का  क्या  फल  निकला है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  १३

 fare  की  प्रादेशिक  परिषद्  थ  एक  श्री  नृपेन्द्र  कुमार  चक्रवर्ती ने  दुर्घटनाओं  के

 कारणों  की  जांच  करने  थे  लिये  गेर-सरकारी  सदस्यों  की  एक  जांच  समिति  नियुक्त  करने  की  मांग  की

 पुलिस  ने  दुर्घटनाओं  की  जांच  की  थी  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  जिस  जांच  समिति

 ढारा  जांच  का  सुझाव  दिया  गया  था  उस  के  पु थक  रूप  से  नियुक्त  किये  जाने  की  श्रावइ्यकता  नहीं
 समझ  गयीं  ।

 अंग्रेजी  में
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 १२  व्यक्तयों के  मृत्यु  के  सम्बन्ध  में  पुलिस  ने  १२  मामले  चलाये  थे  ।  तब  से
 १

 मामले
 म

 निर्णय  हो  चुका है  ,  ६  विभिन्न  न्यायालयों में  विचाराधीन  हैं  पांच  थे  बारे में  जांच  हो  रही  है  ।

 क्विलोन-एरणाकलम  रेलवे  लाइन  के  श्रमिक

 ey.  श्री  कोडियान :  क्या  रेलवे  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्विलोन-एरणाकुल  रेलवे  लाइन के  निर्माण-कार्य में  ३१  2eYy  को  FF

 कितने  अस्थायी  श्रमिक  लग  थे

 उन  में  से  कितनों  को  उस  लाइन  पर  स्थायी  नौकरी  में  रख  लिया  गया

 क्या  इस  लाइन  पर  नियुक्तियों  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिये  स्थायी  नौकरियों  में

 सुचित  जातियों वे  भ्रभ्यधियों  थे  लिये  कुछ  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित  रखे  गये  योर

 भरे  गये  स्थान  कितने  ? यदि  at

 घस उपमंत्री  शाहनवाज़  20,29 |

 २८०  ॥

 स्थायी  पदों मे  १४  प्रतिशत  भ्र नू सूचित  जातियों  केਂ  ग्रन्थियों  के  लिये  सुरक्षित  किये

 ar गय  ।

 R21

 दिल्ली  के  faa  गन्दी  बस्तियों  सम्बन्धी  मंत्रणा-निकाय

 1१४५४.  सरदार  इकबाल  सिंह :  क्या  स्वास्थ्य मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दलित  ५  लिये  गन्दी  बस्तियों  संबंधी  मंत्रणा  निकाय  जिस की  स्थापना  नवम्बर

 Pee  में  हुई  थी  कोई  बैठक  हुई  शिकार

 x
 ?

 यदि  तो  उन  बैठको ंमें  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  कौर  क्या  निर्णय  हुए ह

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  जी  इस  निकाय  की  दो  बैठकें  हुई

 एक  १०  2eye  श्र  दूसरी  ४  १९४५६  को  थी

 चर्चा  का  विषय  यह  था  कि  जमुना  बाजार  की  गन्दी  बस्ती  से  हटाये  जाने  वाले  लोगों के

 लिये  बदले  में  कहां  स्थान  की  व्यवस्था  की  जाय  ।  गन्दी  बस्तियों  सम्बन्धी  मंत्रणा  निकाय  ने  इन  बैठकों

 में  यह  पृ पदस्थ  सिफारिशें  की  ह्

 (१)  पुनर्वास  मंत्रालय जमुना  बाजार  क्षेत्र  से  हटाये  जाने  वाले  सभी  पात्र  विस्थापित

 कृत  कब्जे  वाले  लोगों  के  लिये  बदले  में  दूसरे  स्थान  की  व्यवस्था  करे  |

 (२)  किलकारी  ait  झिलमिला  ताहिरपुर  की  नयी  बस्तियों  के  रहने  योग्य  बनते  ही  सरकारी

 कौर  गैर-सरकारी करें  चोरियों  जिन के  ५३०  परिवार  जमना  बाजार  क्षेत्र  से  हटा  दिया  जाये

 (3)  जमुना  बाजार  क्षेत्र  में  जो  १८२  पं  डे  अ्रनघिकृत रूप  से  कब्जा  जमाये  केवल उन  पंडों

 को  वहां  रहने  दिया  जाय  जिन्हें  शमशान  घाटों  कौर  नहाने  के  घाटों  पर  वास्तव  में  धार्मिक  कृत्य  करने

 पड़ते  श्र  बाकी को  वहां से  निकाल  दिया  जाये  ।

 मूल ५  ग्र प्रे जी  मे
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 (४)  जमुना  बाजार  क्षेत्र  में  अनधिकृत  रूप  से  रहने  वाले  मोतियों  को  रात्रि-कक्षाओं  में  चप्पल

 जूते  बनाने  का  प्रशिक्षण  दिया  जाये  ताकि  झिलमिला  ताहिर पुर  भेजे  जाने  के  बाद  वे  ढंग  से  रोजी

 कमा

 (५)  जमुना  बाजार  क्षेत्र  में  अनधिकृत  रूप  से  रहने  वाले  धोबियों  ग्रोवर  अन्य  निम्न

 कर्मचारियों  को  नयी  सरकारी  बस्तियों  के  श्रासयास  तावान  wie  संभरण  मंत्रालय  द्वारा  दी

 जाने  वाली  जमीनों  में  रखा  जाये  जहां  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  गे  री  बस्तियों  की  सफाई  संबंधी  निधि  में  से

 इन  लोगों  के  लिये  क्वार्टर  बनाये  ait

 ( \  )  जमुना  बाजार  क्षेत्र  सें  अनधिकृत  रूप  से  रहने  वाले
 मजदूरों  को  फिर  से  बसाने  का

 प्रदान  रेलवे  मंत्रालय  से  उठाया  जाय  |

 तार-घर  व  सावंजनकि  टेलीफोन

 १४६०.  श्री  लच्छी  राम  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिला  झांसी  प्रदेश  )  के  गुरसराय  कौर  गरौठा  मंडियों  वेਂ  व्यापारियों  तथा

 वहां  के  निवासियों  की  भ्रांत  से  वहां  तार-घर  ब  सार्वजनिक  टेन/फोन  कार्यालय  खोलने  के  सम्बन्ध  में

 भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हुए  हराकर

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्रवाही  की  गई  है  ?

 परिवहन  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  जी  ति
 tat

 इन  दोनों  स्थानों  पर  तार-सुविधाग्रों  की  मन्जू
 र न  .  दे  दी  गयी  है  ।  प्रत्येक  स्थान  के  लिये

 टेलीफोन  सुविधा  देने  का  प्रस्ताव  भ्रमित  हानिकर  एवं  इस  की  मंजूरी  गांरंटी  के  बिना  नहीं  दीਂ  जाਂ

 सकती

 सोनपुर  में  डाकघरों  का  खोला  जाना

 1१४६१.  श्री  कुम्हार  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या यह
 सच  है  कि  सम्बलपुर  डाक-मंडल  में  सोनपुर  सब-डिवीजन  के  गांवों  में  रहने  वाले

 लोगों  ने  संबंघित  डाक-प्राधिकार  से  वहां  डाक-तार-घर  खोलने  के  लिये  कहा  है

 क्या  उन  गांवों  में  डाक
 घर  खोलने की  सरकार  की  कोई  योजना  कौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  :  जी  at

 ate  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है
 |  [  देखिये  परिशिष्ट  ४५,

 wy  संख्या  ८३  |

 झान  प्रदेश  में  बहु प्रयोजनीय खण्ड

 1१४६२.  श्री  हेमा  :  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ore  प्रदेश  में  इस  ad  कितने  बहु प्रयोजनीय  खण्ड  मंजूर  किये  गये
 अर

 अंग्रेजी  में
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 क्या  इन  की  क्रियान्विति  संबंधी  कार्यों  में  झ्रादिम  जातियों
 के  प्रतिनिधियों  को  शामिल

 किया  गया  था  ?

 विकास  मंत्री  सु०  कु०  PEXV—US
 में

 किसी  नये  बहु प्रयोजनीय
 ~  SS

 शंड  की  मंजूरी  नहीं  दी' गयी  १९५६-५७  में  राघर  प्रदेश  ्  i एसे  ४
 as  मंजूर  किये  गये  थे  ।

 जी  at

 विकास  खण्डों  में  सामान  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  का  कुटीरोद्योग

 1१४६३.  श्री  ब०  स०  जमात  :  क्या
 सामुदायिक

 विकास  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 विकास  खण्डों  में  कुटी  राज्यों  के  रूप  में  सामान  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  के  उधोग  को

 प्रोत्साहन  देने  के  क्या  कार्यवाही  की  गई  कौर

 इन  उद्योगों  में  लगे  व्यक्तियों  को  क्या  वित्तीय
 सहायता

 sire  प्राविधिक  जानकारी  दी

 गयी है
 ?

 विकास  मंत्री  सु०  Fo  सामुदायिक  विकास  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खंडों  में  जहां  भी  व्यवहार  होती  हैं  सामान  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  की  जताई  लघु  योजनायें  आरम्भ

 की  जाती  हें  ।  अग्रिम  योजनाओं  जह  इस  उद्योग  को  रम्भ  करने  के  लिये  उपयुक्त  परिस्थितियां

 के  जरिये पाई  जाती  इस  मंत्रालय  ने  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ि घ पन  बिक्री  are  निरीक्षण  निदेशालय  ,.

 विशेषज्ञों  द्वारा  जांच  att  योजनायें  तैयार  कराई  जाने  की  व्यवस्था  की  है  ।

 की  उद्योगों  में  लगे  व्यक्तियों  को  ऋण  दिये  जाते  हैं  ।  प्रविधिक  जानकारी  राज्य  सरकारों

 द्वारा  ate  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  बिक्री  site  निरीक्षण  निदेशालय  द्वारा  उपलब्ध  की  जाती  है

 जो  उन्हें  इस  उद्योग  का  प्रशिक्षण  देने  लिये  एक  योजना  भी  चलाते  हैं  ।

 डाकखानों  के  निरीक्षक

 1१४६५.  श्री  इगनेस  बेक  :  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 PER  में  डाक  घरों  ah  रेल-डाक  सेवा  के  निरीक्षकों के  पदों  के  लिये  कितने

 श्रतियोगितामूल  रिक्त  स्थानों  का  विज्ञापन  गया  ;

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  कुल  कितने  स्थन  सुरक्षित  हैं  ;  कौर

 बिहार  से  भ्रनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  कितने  अभ्यार्थी  प्रतियोगिता  में  बैठे  और  कितने

 चुनें  गये
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  १९५७

 ककी  परीक्षा  के  लिये  सभी  मंडलों  डाक-खानों  के  निरीक्षक  पद  के  लिये  Qua  रेल-डाक-सेवा  के

 निरीक्षक पद  के  लिये  «४६  रिक्त  =
 aT  की  ही  गती

 थी

 faa  waist  में
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 )  सभी  मंडलों  में  डाक-खानों  के  निरीक्षक-पद के  २२  रेल-डाक  सेवा  के  निरीक्षक पद

 के  १२  रिक्त  स्थान  अनुसूचित ख़ादिम  जातियों  के  लिये  सुरक्षित रखे  गये  थे  ।

 बिहार  से  केवल  डाक-खानों  के  निरीक्षक  पद  की  परीक्षा  में  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  दो  अभ्यर्थी बैठे  थे  लेकिन  उन  मे ंसे  कोई  wea  नहीं  प्राप्त कर  सका  ।

 मध्य  रेलवे  में  भ्रनुसुचित  जातियों  के  कर्मचारी

 1१४६४.  श्री  दलजीत fag  :  क्या  रेलवे
 मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मध्य  रेलवे  में  PeXV—YS  में  अरब  तक  भ्रनुसुचित जातियों  कौर  भ्रनुसूचित  राक़िम

 जातियों  के  कितने  प्रतिशत  भ्र भ्या र्थी  द्वितीय  या  तृतीय  श्रेणी  के  तमंचा  रियों  के  रूप  में  भर्ती  हुए  हैं  या

 चुने  गये  हैं  ;  ak

 सरकार  ने  उनके  लिये  कितने  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित  किये  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  द्वितीय  या  तृतीय  श्रेणी  के  क्मेंचारियों  के

 चुनाव  में  प्रतिशत के  हिसाब  से  स्थान  सुरक्षित नहीं  रखे  जाते  |  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है

 कि  मध्य  रेलवे  में  ग्रनुसुचित  जातियों  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  कितने  प्रतिशत
 लोग

 श्रेणियों  में  चुने  द्वितीय  श्रेणी  में  तो  कोई  भरती  की  ही  नहीं  गयी  लेकिन तृतीय  श्रेणी  के  सम्बन्ध

 में  स्थिति इस  प्रकार  है
 नला

 भ्रनुसूचित  जातियां  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 eae

 ate  sai  ८.८  Saad  ७  प्रतिशत

 (  द्वितीय  श्रेणी--द्वितीय  श्रेंणी  के  स्थान  सामान्यतया  तटीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की

 पदोन्नति से  भरे  जाते  हैं  लेकिन इस  समय  पदोन्नतियों में  इसमें  स्थान  सुरक्षित नहीं  रखे  जात े।

 लेकिन  जहां  द्वितीय  श्रेणी  में  सीधी  भरती  की
 जाती  वहां  यह  प्रतिशत  लागू  की  जाती है  —

 अनुसूचित  जातियां  ०  gz").  प्रतिशत

 y  प्रतिशत अनुसूचित  आदिम  जातियां

 तृतीय  श्रेणी

 अनुसूचित  जातियां

 भारतीय  आघार  पर  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  gt/  प्रतिशत

 मध्य  रेलवे  पर  eared  a  भ्रमणा  झ्म्िनति  द्वारा  १३  प्रतिशत

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां

 भ्रमित  भारतीय  ara  पर  खली  प्रतियोगिता  द्वारा  ४५  प्रतिशत

 मध्य  रेलवे  पर  स्थानीय  WAT —_—_~  क्षेत्रीय  द्वारा ee द  नव
 ७  प्रतिशत

 वि भ

 अंग्रेजी
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 २६७४  लिखित  उत्तर  १६  geas

 मध्य  रेलवे  में
 भ्रष्टाचार

 1१४६६.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  मध्य

 रेलवे
 पर

 भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  कितने  मामले  wa  भी  विचाराधीन  हैं  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज
 :  पन्द्रह |

 ~
 पजाब  q  चावल

 1१४६७. श्री  दलजीत  सिंह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कहेंगे  कि  gakuen

 ८
 में  पंजाब  से  कुल  कितने  मन  चावल  अन्य  राज्यों  को  भेजा  गया  ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 है  प्र०  १०  १९४८  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  खाते

 लगभग  4.4  लाख  मन  |

 भारतीय  पशु-चिकित्सा  गवेषणा  इज्जतनगर

 1१४६८.  श्री  कुन्दन  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  इज्जतनगर की  भारतीय  पशुचिकित्सा

 गवेषणा  संस्था  के  प्रशासनिक  कौर  गवेषणा  कर्मचारियों  की  सूची  लोक-सभा  पटल  पर  रखने  को

 कृपा  करेंगे
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  कर  प्र०  :  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 [  देखिये  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ८४ |

 गांवों  में  डाकखाने  खोलना

 श्री  बि०  दास  गुप्त
 FLVEE.

 श्री  घोषाल  :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुरुलिया  जिले
 के

 ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 ae OU)
 में

 कितने  गांवों
 में  नये

 डाक-घर  खोले  गये  हैं  ;  कौर

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  डाक-खानें  खोलने  के  उस  जिले  के  कितने  अभ्यावेदन  कभी  सरकार  के

 विचाराधीन  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :  १९५७  में  तो

 एक  भी  नहीं  खोला  गया
 लेकिन  १-१-५८  कौर  २८-२-५८  के  बीच

 ४  डाकखाने  खुले

 पन्द्रह
 |

 इन  सभी  प्रस्तावों  की  जांच  की  जा  रही  है  ae  आशा  है  कि  PeYG—NE

 में  इन्हें  अनन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  |

 मदुरै  के  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों के  लिये  क्वार्टर

 R90,  श्री  तंगामणि :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मदुरै  के  तल्ला कुला  क्षेत्र
 में

 मदुरै  के  डाक-तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिये  bow
 बनाये गये  हैं  ;

 नान  नटा

 मल  wast  में



 १८  १९४५८  स्थगन  प्रस्ताव  २६४७  ४.

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 गर्पारवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (ett  राज  शौर  जी

 उन  जगहों  पर  जहां  स्थान  उपलब्ध  था  ।  अन्य  स्थानों  पर  कौर भी  क्वाँरों  का  निर्माण करने  के

 लिये  जगहें  ली  जा  रही  हैं  ।

 डाकखानों  के  निरोधक

 2¥92  श्री  दलजीत
 सिंह  क्या  पारवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 पंजाब  में  डाक-खानों  के  कितने  निरीक्षक  हैं  ;

 उन  में  से  कितनों  के  कार्यालय  भ्र भी  गैर-सरकारी भवनों  में  है  ;  सनौर

 (*T)  उनका  महीने  में  कितना  किराया  जाता  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  चवालीस  |

 चौंतीस  के  कार्यालय  उनके  घरों  में  ही  हैं  कौर  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिये  ५  रुपये  प्रति

 माह  मकान-किराया भत्ता  दिया  जाता  है

 क्योंकि  डाक  खानों  के  निरीक्षक  इन्हें  गैर-सरकारी  तौर  पर  किराये  पर  लेते  हैं  इसलिये

 इस  विषय  पर  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 पंजाब  में  श्रम  सहकारी  समितियां

 1१४७३.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६  ४५७-५८ में  पंजाब  की  श्रम-सहकारी  समितियों को  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार नें

 कितनी  राशि  आवंटित  की  है  ?

 tara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  पंजाब  या  किसी  अन्य  राज्य  की  श्रम  सहकारी

 समितियों  की  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कोई  पृथक  आवंटन  नहीं  करती  राज्य  सरकारों

 को  जो  राशियां  भ्रावंटित  की  जाती  हैं  उनमें  श्रमिकों  कौर  औद्योगिक  श्रमिकों  की  सहकारी  समितियों

 की  आवश्यकता-भर  राशियां  भी  शामिल  रहती  हैं  ।  लेकिन  पंजाब  में  लुधियाना  की  लुधियाना

 स्तरीय ana  कोआपरेटिव  सोसायटी  लिमिटेड  को  PENW—NS  में  ५५,४४३  रुपयों  की  राशि

 (२२,२७०  रुपये  ऋण  के  रूप  मंडोर  ३१,१७३  रुपये  राज्य-सहायता  के  रूप  में  )  का  राज-सहायता

 प्राप्त  प्रौद्योगिक  गृह-निर्माण योजना  के  अधीन  १३२  दो  कमरों  वाले  छोटे  मकानों  का  निर्माण  करने

 की
 उनकी  PEUY—UE  में  मंजूरी  दी  गयी  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  आंशिक भुगतान  किया  गया  |

 a

 स्थगन  प्रस्ताव

 २०  मार्च  को  छुट्टी  घोषित  न  करना

 श्रिया  महोदय
 :

 मुझे  कुछ  माननीय  सदस्यों  से  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  है  ।  यह

 प्रस्ताव  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा
 २०

 मार्च  को  वेतन  BI  घोषित  न  करने  के  निश्चय  के  बारे  में  है  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  ऐसी  बात  पर  भी  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  रखा  जा  सकता  है  है
 9  आआ

 aa  अ्रंग्रेजी  में



 २६७६  स्थगन  प्रस्ताव  १९  gays

 स०  Ho  बुर्जों  :  श्रीमान् २०,  मार्चे  को  दिल्ल  में  निर्वाचन  हूं  ae  उघोगों

 में  श्रमिकों को  छूटी  नहीं दी  गई
 जब

 सचिवालयों  में  छुट्टी  है
 तो

 प्रौद्योगिक  संस्थाओं  में  क्यों
 न  हो  ?

 दिल्ली  में  उद्योगों  में  लगभग  ५०,०००  कमंचारी  उन्हें  केवल  दो  तीन  घण्टे  की  छुट्टी  दी  गई

 लोगों  को  बहुत  दूर  दूर  से  जाना  इसलिय  जब  तक  पुरी  छ्  नहीं  वे  मतदान
 HA

 कर  THT!

 मतदान  के  लिये  पुरी  तरह  आजादी  होनी  चाहिये  ।  में  माननीय  मंत्री  से  इन  बातों  का  जवाब  चाहता

 हू

 तंगामणि  छुट्टी  की  घोषणा  कल  की  गई  थी  जब  कि  चुनाव  कल  होने  जा  रहे  ह ँ।

 मुझे  पता  लगा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  छुट्टी  है  लेकिन  लोक-सभा  के  कर्मचारियों  को

 et  नहीं  दी  जा  रही  १९५३  या  १९५४  में  लोक-सभा  की  बैठक  सवेरे
 ८  .  १५  से  १.  ee  तक  होती

 थी  ।  क्या  कल  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ताकि  कमंचारी  दोपहर  के  बाद  मतदान  के  लिये  जा  सकें
 ?

 चूंकि  चुनाव  राजधानी में  ही  हो  रहे  हैं  दिल्ली एक  केन्द्र-प्रशासित  क्षेत्र  इसलिये  कल  की

 पट्टी  होना  जरूरी  है
 ।

 महोदय  :  लेकिन  स्थगन  प्रस्ताव  से  इसका  क्या  मतलब  है  ?

 गह-कार्य  मंत्रो  गो०  ब०  :
 यद्यपि  इस  स्थगन  प्रस्ताव  में  स्पष्टतया

 तो
 लोक

 सभा  के  करें  चा  रियों  का  उल्लेख  नहीं  किया गया  है  किन्तु में  समझता  हूं  कि
 उनका  भी

 इससे  सम्बन्ध

 मे  यह  नहीं  कहता  कि  यह  प्रबन्ध  किन्हीं  लोगों  को  मतदान  से  वं  चित  करने  के  लिये  या  किसी

 खास  दल  को  मत  न  देने  के  लिये  किया  गया  है  या  यह  प्रस्ताव  ऊपर  से  लोगों  की  सहानुभूति  प्रप्त  करने

 के  लिये  किया  गया  हैं  ।  वास्तव  में  यद्यपि  दफ्तर  बन्द  किये  जा  रहे  किन्तु  उन्हें  वैसे  सारा  दिन  काम

 करना  पड़ेगा  |  निर्वाचन के  प्रयोजनों के  लिये  लगभग  १४,०००  कम  चारी  रखे  यह  |  लोगों को  सारे

 के  सारे  दिन  तक  काम  करना  पड़ेगा  ।  उन्हें  रोज़  से  भी  अधिक काम  करना  पड़ेगा  |

 जहां  तक  श्रमिकों का  सम्बन्ध  है  हमने  सरकारी  संस्थानों  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  ह  कि

 वे  उन्हें  च  मतदान  के  लिये  उचित  सुविधायें  दें  ।  ate  इसके  लिये  जितना  रुपया  उसके  पैसे  उन्हें

 दिये  जायें  ।  जहां  तक  गेर-सरकारी प्रबन्ध  के  प्रधान  प्लान  वाले  औद्योगिक  उपक्रमों  का  सम्बन्ध

 श्रम  मंत्रालय  ने  उनसे  कहा  है  कि  इ  सके  लिये  उचित  सुविधायें लोगों  को  दी  जायें  ।  में  समझता हुं  कि

 माननीय  सदस्यों  को  सारी  बातें  दी  थीं  |  उन्होंने  कहा  कि  सरकार  ने  कहा  है  कि  सरकारी  उपक्रमों

 के  कर्मचारी  जितना  समय  मत  डालने  के  लिये  उतने  समय  का  वेतन  उन्हें  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 यह  वक्तव्य गलत  है

 हमने  गर-सरकारी  उद्योगों  से  भो  प्रार्थना  की  है
 ।

 इसी  प्रकार  से  हमने  गणतंत्र  दिवस  को  भी

 किया  हम  उनसे  केवल  aia  ही  कर  सकते हें  ae  जबਂ  चाहे  औद्योगिक  छुट्टी  की  अधिसूचना

 जारी  नहीं  कर  सकते  ।

 किसी  भी  तरह  देखा  जाये  लेकिन  स्थगन  प्रस्ताव  के  इस  परिस्थिति  में  लाने  की  कोई  जरूरत

 ही  नहीं थी  ।  यदि  किसी  को  मत  का  अ्रधिकार  है
 तो

 वह  अपने  वेतन  की  परवा  किये  बिना  ही  मत  देने

 जायेगा  ऐसे  सदस्य
 को

 मत  देगा  जिससे  उसकी  सहानुभूति  हो  ।  तब  भी  किसी  प्रकार  से  विधि
 का  खण्डन न  होगा  ।  किन्तु  जो  प्रबन्ध  हम  ने  लोगों  को  समय  देने  के  लिये  किये  हूँ  वह  मै  समझता  हुं

 a  बग्तगतातयल्यएयत  ee

 faa  sits में



 १६५८  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  क  शोर  99.0

 ध्यान  दिलाना

 श्री स०  स०  बुर्जों

 श्रिया  महोदय  :  में  ने  दोनों  पक्षों  को  सुना  है  में  नहीं  समझता  कि  ag  मामला  लोक  महत्व

 का  है  ।  माननीय  मंत्री  बता  चुके  हें कि  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मचारी को  मत  देने के  लिये  उचित

 समय  दिया  जायेगा  गौर  उसके  पैसे  भी  नहीं  कॉट  जायेंगे  |  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्य

 इस  दिन  छूटी  चाहते  ईं  ,
 चाहे  मतदान  करन

 में
 कितना  ही  समय  लगे

 |
 उनका  एकमात्र  उद्देश्य  छटी

 करवाना है  ।  म इसके हक  में  नहीं हूं  ।  लोकतंत्रात्मक प्रणाली  में  निर्वाचन  तो  रोज  होते  ह  रहते  हैं

 किन्तु  छुट्टी  हर  बार  नहीं  की
 जा

 सक्ती
 ।

 जहां तक  संस  ३  सचिवालय  के  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  उन्हें  मतदान  करने का  युक्तियुक्त

 अवसर  दिया  जायगा  |  उन्हें  मतदान  में  जितना  समय  उसका  उन्हें  पुरा  वेतन  दिया  जायेगा  |

 में  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की  देता  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 घौषधघोय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  संशोधन

 उपमंत्री  ब०  रा०  अधिक  तथा  प्रसाधन  सामग्री  )

 PEUX Bi की  धारा  eg  की  उपधारा  (४)  के  श्रन्तगंत  ब्रौषधीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री

 )  १९५६  में  कुछ  संशोधन  करन  वाली  निम्नलिखित  श्रधिसूच  नामों  की

 एक  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  एस०  कार  को  संख्या  ४०३१,  दिनांक  २१  ReYXY

 (२)  एस०  आकर  को  संख्या  ४१००,  दिनांक  २८  १९५७

 (३)  एस०  अर०  को  संख्या  ४१०१,  दिनांक  २८  १६५७ |

 (४)  एस०  आर  करो  संख्या  &9  दिनांक  ११  gers  |

 (५)  एस०  ग्राम  ग्रो ०  संख्या  €  ८,  दिनांक  ११  Leys  |
 ||

 (६)  एस०  कार  करो  संख्या  ३६५,  दिनांक  १  seus  |

 (  पुस्तकालय  में
 रखी  गयीं  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०-६०५/५८  ]

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 आकाशवाणी में  कलाकारों  की  कथित  छूटने

 |  श्री  मोहम्मद  इलियास  )  :  नियम  १९७  के  भ्रमित  में  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री का
 ध्यान

 झ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  कौर  दिलाता  हूं  तथा  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस

 सम्बन्ध  म  एक  दें  —

 के  कलकता  स्टेशन  के
 वे

 '
 गਂ  के  ६००

 कलाकारों
 की  कथित

 '

 faa  अग्रेजी  में



 Rea  अविलम्बर्नशथ  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  १९६  gays

 ध्यान  दिलाना

 तथा  प्रसार  मंत्री  :  छंटनी  के  आरोप  का
 में

 यह  उत्तर
 देना  चाहता

 हूं  ।  नैमित्तिक  कलाकार  आकाशवाणी  के  कमंचारी  नहीं  होते  |
 उनके  नाम  सूची  में  रखें  जाते  है

 तथा

 जब  भी  प्रसारण  के  लिये  उनकी  आवश्यकता  होती  है  उन्हें  बुला  लिया  जाता  है  |  उनमें  से
 अधिकतर

 लोग  तो  नियमित  रूप  से  कहीं  नौकरी
 में

 लगे  हुए  होते  भ्र ौर
 श्राकाशववाणी  से  उनकी  छंटनी  का

 ही  नहीं  उठता  |

 आकाशवाणी के  सभी  स्टेशनों में  ऐसी  सूचियां  रहती हे  ।  जो  लोग  प्रसारण  की  इच्छा  रखते
 ह

 उनकी  ध्वनि  समिति  जांच  लेती  है  प्रौर  फिर  सूचियां  तैयार  कीं  जाती  हूं  समिति  उनकी
 योग्यतानुसार

 उन्हें  वर्गीकृत करती  ऐ  सी  सूचियों  में  रखे  गये  कलाकारों  को  प्रा वश्य कता  के  समय  किसी  कार्यक्रम

 में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  जाता  है  ।  यह  बात  स्पष्ट  की  जा  चुकी  है  कि  सुची  पर  रखे  जाने  से  ही

 कलाकार  को  कोई  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  ।  कलाकार  भीਂ  जब  उसे  बलाया  जाय  तो  इन्कार

 कर  सकता है  ।

 लीना
 f

 कलाकारों  को  उनकी  योग्य तान सा र  ,  तीन  वर्गों  में  रखा  जाता  है  ।  ऐसा  प्रबन्ध

 हैकि  यदि  मांग  को  जाये  या  भ्रावस्यकता  हो  त  उनकी  परीक्षा  उन्हें  उच्च  वग  में  रखनें  के  विचार  से

 दोबारा हो  सकती  भ्रनभव से  यह  पता  लगा  कि  वर्ग  के  कलाकारों  को  कार्य  क्रम  में  हिस्सा  देकर

 संगीत
 का  स्तर

 इतना  नीचा  गिरता गया  है  कि  इस  के  विरुद्ध  हमारे  पास  बड़ी
 शिकायतें  arg  कौर

 लोगों  का  मनोरंजन  नहीं  हो  सका  |  शिकायतों  के  कारण  हमने  समस्त  समस्या  का  अघ्ययन  किया

 att  यह  निर्णय  किया  गया  कि  प्रयोग  के  तौर  पर  वर्ग  के  कलाकारों  को  अधिक  समय  का  काय

 क्रम  न
 दिया  जाये  क्योंकि  उनके  कार्यक्रम  से  लोग  तंग  श्री  जाते  हें  झर  दूर  भागते

 किन्तु  इन  कलाकारों  को  उत्साहित  करने  के  लिये  तथा  इन  की  कला  में  सुधार  करने  के
 लिये

 सौ  इन्हें  उच्च  श्रेणी  में  रखने  के  लिये  यह  भी  निर्णय  किया  गया  कि  समय  समय  पर  संगीत  गोष्ठियां

 aaa हों  जिनमें  ऐसे  कलाकार  आयोजित  किये  जा  यें  जहां  वे  अपनी  कला  का  प्रदर्शन  करे  क्योंकि

 विचार  यह  है  कि  इसमें जो  कलाकार  प्रच्छं  प्रदर्शन  करे  उसे  उच्च  वर्ग  में  रखने  के  प्रशन  पर
 विचार

 किया  जाये  |

 यह  स्पष्ट  है  कि  इन  कलाकारों  की  छंटनी  आदि  का  कोई  भी  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 समस्या केवल  उनका  सुधार  करने  की  है  ताकि  वह  प्रगति  कला  में  योग्यता  प्राप्त  कर  सकें  लोगों

 को  भी  उच्च  स्तर  का  संगीत  सुनने  को  मिल  सके  ।  वैसे  भी  वर्ग  के  कलाकारों  का  कार्यक्रम  तीन

 मास  में  केवल  एक  बार  से  ज्यादा  नहीं  प्राता  |  कभी  कभी  तो  छः  महीने  तथा  वर्ष  में  केवल  एक  बार

 ही  उनको  बुलाया  जाता है  |  वह  प्यार  जीवन  यापन  के  लिये  इस  पर  आश्रित  नहीं  रह  सकते
 ग्र

 किसी  भी  कठिनाई  का  कोई  wea  नहीं  उठता  |

 प्रसारण  संस्था  होने  के  नाते  प्रा काश वा गी  का  जनता  के  प्रति  यह  गतंव्य है  वह  संगीत  के

 क्रमों में  एक  उचित  स्तर  से  नीचे  न  गिरे  ।  जब  निम्न  स्तरों  की  निरंतर  आलोचना  होती  रहेंगी
 तब

 सुधार  के  लिये  अवश्य ही  कोई  न  कोई  कार्यवाही करनी  पड़ती  है  ।  वर्ग  के
 कलाकारों  को  अधिक

 समय  कार्यक्रम  न  देने  की  यह  प्रक्रिया  सामान्य  ही  है  श्र  ऐ  सा  समस्त  स्टेशनों  पर  होता  है--यह

 नहीं  कि  सिफ  कलकत्ते  में  एसा  gat
 ~~  ON

 जो  कलाकार  स्तर  सुधारते  रहते  हैं  उन्हें  ब्  बढ़ा  दिया

 नाएाणााणु
 जाता है  ।

 मूल  अंग्रेज़ी



 बाजार  १६  g&us  tat  डाक  सेवा  के  तात  कमेटी  रियों  २६७६

 कं  हत्या  के  ATL  में  वक्तव्य

 अग्रतः  वर्ग  के  कलाकारों  की  सुची  में  परिवर्तन  करने  को  छंटनी  का  नाम  देना  गलत  होगा  |

 बल्कि  आकाशवाणी  ने  तो  सम  ह-गान  कार्यक्रमों  में  इ  न  कलाकारों  को  भाग  लेन  की  अनुमति  देकर

 इनके  साथ  भलाई  की  यदि  खाली  श्रोतागणों की  शिकायतों  का  ध्यान रखा  जाता  तो  उन्हें  बिल्कुल

 ही  हटा  दिया  गया  होता  ।

 oe

 लव  डाक  सेवा  के  तीन  कर्मचारियों  की  हत्या  बार  में  वक्तव्य

 इससे  पहले  कि  माननीय  मंत्री  वक्तव्य  आपको श्री  तंगामणि  (  दूर

 बताना  चाहता हूं  कि  इसी  प्र  इन  पर  में  ने  तथा  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  भ्रमण-सूचना  wat  भी  दिय  हैं  ।

 में  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  उनका  उत्तर
 भी

 वक्तव्य  के  साथ  दें
 |

 प भ्रघ्यक्ष  महोदय  :.  यदि  अ्रत्प  सूचना  प्र  इन  तभी  ग्रसित  नहीं  sal  है  शौर  उसमें  ऐसी

 बात  हुई  जिसका  मंत्री  महोदय  उल्लेख  नहीं  करें  तो  म॑  बाद  में  उनका  उत्तर  देने  को

 उपमंत्री  शाहनवाज  यह  वक्तव्य  रेलवे  डाक  सेवा  के  तीन  कमंचारियों

 की  हत्या  के  बारे  में  है  जिन्हें  प्राग रा  तथा  ट्डला  के  बीच  १२  2eyUs  को  ३  To  टी०  एफ०

 सवारी  गाड़ी  में  मार  दिया  गया  था  ।

 सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  सहायक  मुख्य  निरीक्षक न  जो  तथ्य  इस  सम्बन्ध  में  बताये हे

 यह
 :---

 जिस  यात्री  गाड़ी  म॑  यह  दुर्घटना  हुई  वहू  नागर  छावनी  से  P2-3-LENS HT Yo को  १०-३०  म०  पृ०

 चली  ।  रेलवे  डाक  सेवा  का  डिब्बा  इंजन  से  पांचवा  तथा  गाडे  के  डिब्बे  से  छटा  था  ।  राजा की

 मंडी  के  बाहरी  सिगनल  पर  गाड़ी  तीन  मिनट  रुकी  प्रौर  आगरा  नगर  के  बाहरी  सिगनल  पर  ३२

 मिनट  |  दूसरे  स्टेशनों  पर  सामान्य  गिरवी  के  लिये  रुकी  ।  टुंड ला में  गाड़ी  १२-३०  बज  रुकी  जहां

 इस  चोरी  तथा  हत्या  का  प्रथम  बार  पता  चला  ।  वहां  डाक  वाला  डाक  देने  गया  किन्तु  डिब्बा  भीतर

 से  बन्द था  |  उस ने  दरवाजा  खटखटाया  किन्तु  weet  से  कोई  TATE |  दूसरी प्रो  का
 दरवाजा भी  रेलवे  की  चाबी  से  बन्द  किया  हुजरा  था  ।  दरवाजा  खुलवाया  गया  कौर  पता  चला

 कि  डाक  गार्ड  भगवान  fag  तथा  पॉटर  शिवशरण  सिंह  को  छरा  घोंप  कर  मार  दिया  गया

 दूसरा
 गोनेर

 माही  लाल  जो  टुंड ला  रेलवे  डाक  सेवा
 का  कर्मचारी  था

 वहू
 भी  उस  के  पास  के

 डिब्बे

 में  कर्ल  किया  gar  मिला  ।  माही  लाल  ड्यूटी  पर  तो  नहीं  था  किन्तु  अपने  साथियों  के
 साथ  टुंड ला

 ११  बजे  तक  पहुंच  जाने  के  लिये  यात्रा  कर  रहा  था  ।

 सारे  डाक  के  थैले  बिखरे  पड़े  थे  तथा  बीमे  किये  गये  पार्सलों  तथा  लिफाफों  की  चीजें  गुम
 थीं  ।  कुल  मिला  कर

 ooo  रुपये  की  हानि का  अनुमान  लगाया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सी०  भाई  डी०  ने  अनुसन्धान wet  हाथ  में  लिया  है  तथा  जिला  पुलिस

 उनकी  सहायता कर  रही  है  ।

 बज  राज  सिह  क्या  मुआवजा  देने  का  आदेश  दे  दिया  गया  है  ?

 भिनाय  महोदय
 :

 यह  तो  स्वाभाविक रूप  से  होस  ही  ।  माननीय मंत्री  के  वक्तव्य  के

 बारे  में  श्री  तंगा मणि  और  श्री  बहुल  राव
 ने  यह

 सुझाव
 दिया

 था
 कि  उ उनके

 द्वारा  पूछे  गये

 अंग्रेज़ी  में



 २६८०  सरकारी  भू-गुहारी  वकत  कब्जा धारियों  १८  ReXs

 का  विधेयक

 रिया

 सूचना  प्रश्नों  का  भी  उसमें  उत्तर  दे  दिया  जाये  ।  यह  सुझाव सभी  मंत्रियों  पर  लागू  होता  है
 ।

 मेरा

 यह  सुझाव  है  कि  भविष्य  में  जब  कभी  कोई  मंत्री  यहां  किसी  सूचना  के  दिये  जाने  पर  वक्तव्य  दें  तो

 उसे  यह  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस  वक्तव्य  में  वे  सारी  बाते  भी  शामिल  कर  ली  जो

 सूचना  या  अरन्य  बनों  गई  हों  पौर  जिनकी  सूचना  उस  तारीख  तक  उनको  मिल  चुकी हो  ।

 उन्हें  सीटें  उन्हीं  बातों  को  नहीं  बताना  चाहिये  जो  उनसे  उस  समय  पूछी  गईं  हों  ।  उन्हें  वक्तव्य  को

 यथा
 सं  भव  विस्तृत  बनाना  चाहिये  ताकि  इसी  विषय  पर  पूछे  गये  प्रश्नों  का  जवाब  उसमें  जाये  |

 fat  शाहनवाज  at:  wat  पुलिस  इस  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।  इसी  कारण  हम  मे

 संक्षेप  से  वक्तव्य  दिया  है  ताकि  पुलिस  की  कार्यवाही  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।

 सरकारी  WTerfe  कब्जाधारियों  का  विधेयक

 महोदय  :
 सभा  सरकारी  भू-गृहिणी  क़ब्ज़ाघारियों  का

 विधेयक को  युक्त  समिति  को  सौंपे  जाने  सम्बन्धी सहमति  प्रस्ताव  पर  चर्चा जारी  रहेंगी  ।  माननीय

 मंत्री  अरपना  भाषण  जारी  रखें  |

 श्रीवास  तथा  संभरण  मंत्री  क०  घ०  :
 मेंने  जो  कल

 प्रस्ताव

 रखा  उसके  बाद  से  लोक-सभा  में  माननीय  सदस्यों  ने  पर्याप्त बातें  कही  है  ।  कई  लोगों ने  विधेयक

 के  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  कई  बड़ी  मुख्य  बातें  कही  हे  परौ  कुछ  ने  बहुत  छोटी  छोटी  बातें  कही  हैं
 ।

 मैं  विधेयक  के  कतिपय  पहलुओं  पर  प्रकाश  डालना  चाहता  हूँ  ।  प्रकटतया कल  जो  बातें  माननीय

 सदस्यों  ने  कही  हें  में  उन  सब  का  उत्तर  तो  न  दे  पड़ेगा  और  न  ही  इस  अवस्था  में  यह  आवश्यक

 जब  यह  विधेयक  पं  यू  क्त  समिति  को  सौंपा  जा  रहा  है  जिसमें कि  vy  सदस्य  होंगे  तो  सब  को  यह

 भाषा  रखनी  चाहिये  कि  उन  सब  की  बातों  पर  वहां  पुरा  पुरा  ध्यान  दिया  जायगा  ।  में

 केवल  कुछ  ही  मुख्य  मुख्य  बातों  पर  ध्यान  दूंगा  ।

 कल  एक  तो  यह  बात  कही  गयी  थी  कि  यदि  हम  सब  पहलों  पर  ध्यान  दें  तो  शायद  ऐसे

 विधेयक  की  श्रावइ्यकता ही  न  रहे  ।  वास्तव  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  भाषण  के  पहचान  अपना

 विचार  बदल  लिया  था  कौर  उन्होंने  इस  विधेयक  की  झ्रावश्यकता  को  स्वीकार  किया--में  श्री

 भरूचा का उल्ले का  उल्लेख  कर  रहा हू  ।  श्री  ato  चू०  शर्मा  ने  कहा  कि  हमें  विधि  का  मागं  इस  प्रकार

 छोटा  करके  इस  प्रकार  की  शक्तियां  लेकर  समस्याओं  को  जो  हमारे  सामने  जाती  हें  सुलझाने  के
 लिये  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 में  समझता  हुं  कि  कल  में  ने  न्  भाषण  में  पर्याप्त  झांकने  तथा  तथ्य  दिये  थे  ताकि  यह

 सिद्ध  करू  कि  यह  समस्या  भारी  है  शौर  सरकारी  भू-गृहिणी  से  aes  कब्जा धारियों के  निष्कासन

 के  लिये  विशेष  शक्तियों  की  आवश्यकता  है  ।  में  ने  बताया  था  कि  दस  लाख  की क्षतिहुई  है  जिन  की

 वसूली  करनी  है  कौर  कई  सरकारी  भवनों  पर  कलकत्ता  तथा  बम्बई  में  श्रनधिक्ृत  कब्जाधारी

 कब्ज़ा  जमाय  बैठ  हें  उससे  पता  चलता  था  कि  यह  समस्या  बड़ी  क्लिष्ट  एवं  कठिन  है  ।  कल

 मने  एक  बात  भी  कही  थी  जो  बड़ी  महत्वपूर्ण है  ।  मेंने  बताया था  कि  दिल्ली  में  राज  €  ५००

 अनधिकृत भवन  है  उनमें  gYooo MT FSS लोग  बैठे  हैं  ।  उन्हीं  लोगों  के  लिये  निर्माण  काय  तेज़  करनें

 के  लिये
 भी  तो

 कुछ  करना  है
 ।

 मूल  भ्रंग्रेज़ी  में



 १९  १९५८  सरकार  भू-गृहिणी  कब्जाधारियों  २६५ ह
 का  विधेयक

 इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  अनधिकृत  कब्जा धारियों  के  सरकारी  भू-गृहिणी  से  निष्कासन  से  ही

 नहीं  है  बल्कि  किराये  की  वसूली  से  भी  है  ag  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  है  जिसका  उल्लेख  कल  मे ंने

 नहीं  किया  ।  जहां  तक  बकाया  किराये  की  वसूली  का  प्रशन  है  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न
 मंत्रालयों ने  १.४२  करोड़  रुपये  की  रकम  लेनी  है  ।  यह  रकम  ऐसे  लोगों  से  वसूल  करनी  है  जो

 सरकारी  भू-गृहिणी  पर  कब्जा  किये हुए  हैं  ।  राष्ट्रीय  खजाने  में  धन  की  वृद्धि  के  लिये  हम  यह

 कार्यवाही  उचित  समझते  हैं  क्योंकि  यह  बकाये  को  रकम  बहुत  बड़ी  रकम  है  |

 कोई  यह  नहीं  कह  सकता  कि  समस्या  साधारण  है  |  वास्तव  में  हमें  बड़ी  भारी  समस्या

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इसी  कारण  हमें  प्र सा धार  शक्तियों  की  आवश्यकता  है  प्रौढ़  हम

 भ्रनधिकृत  व्यक्तियों  के  निष्कासन  फे  लिये  तथा  किराये  की  वसूली  के  लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  बनाना

 चाहते  इस  विधेयक  क रक  बड़ी  जरूरत  है  ।  इसी  कारण  सरकार  ने  यह  विधेयक  यहां  रखा  है  ।  हमें

 यह  भी  स्मरण  रखना  चाहिये कि  गत  लगभग  बीस  वर्षों  से  हमारे  यहां  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  चली  ही

 श्री  रही  थी  ।  इस  प्रकार  के  भ्र घि कार  सरकार  प्रथम  बार  तो  नहीं  मांग  रही  है  ।  काफी  समय  से  इस

 प्रकार  के  अधिकारों  की  अ्रावश्यकता  महसूस  होती  रही  है  पर  सरकार  को  अधिकार देने  के  थ्... उद्ददय

 से  यह  विधान  प्रस्तुत  किया  गया  हूँ  ।  हम  सरकारी  भू-गृहिणी  १९४५०  के

 स्थान  पर  यह  नया  विधान  क्यों  लगा  रहे  यह  मेंने  कल  भाषण  में  बता  दिया  था  ।  पिछले  युद्ध

 महीनों में  हमारे  देश  के  कुछ  उच्च  न्यायालयों  ने  यह  मत  प्रकट  किया  है  कि  इस  भ्र धि नियम  के  कुछ

 उपबन्ध  संविधान  के  उपबन्धों  के  भ्र तु कूल  नहीं  है  ।  इस  संबंध  में  में  पहले  ही  सविस्तार  बता  चुका  हूं

 भ्र  पुनः  उसे  कहने की  शझ्रावश्यकता नहीं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  केवल  इस  कारण  से  हमें  तुरन्त  इस

 प्रकार के  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  हमें  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों के
 निर्णयों

 को  उच्चतम  न्यायालय  में  प्रस्तुत  करके  उसका  निर्णय  प्राप्त  करना  चाहिये  था  ।  यह  युक्ति
 देखने  में

 तो  बड़ी  सरल  दिखाई  देती  परन्तु  इसमें  बहुत  सी  व्यवहारिक  कठिनाइयां  हैं  ।  उच्चतम

 न्यायालय
 में  जाने  के  लिये  हमें  दो  उच्च  न्यायालयों की  शभ्रनुमति  प्राप्त  करनी  पड़ती  उसके  बाद

 इस  मामले  की  तैयारी  करनी  पड़ती  ।  उसके  बाद  उच्चतम  न्यायालय  सुनवाई  के  लिये  तिथि  निर्धारित
 करता  |

 विधि  मंत्रालय  ने  हमें  परामर्श  दिया  कि  इस  विवादस्पद  मामले  में  उच्चतम
 न्यायालय  का

 निर्णय
 प्राप्त  करने  में  हमें  दो  ae  लग  जायेंगे  ।  इस  हालत  में  हम  दो  वर्ष  तक  क्या  करते  ?  ऐसी  स्थिति

 में  कोई  अन्य  मागं  नहीं  था
 ।  जिन  प्रयोजनों के  लिये  यह  अधिनियम था  उनकी  पूर्ति  इससे  नहीं  हो

 सकती  सभी  मामले  वर्षों  तक  पड़े  रहते  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  कौर  पूर्वी  पंजाब

 उच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  को  मान  कर  हमने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ;  इस  विधेयक से  उच्च

 न्यायालयों  द्वारा  बताई  गयी  विनियम  की  अनेक  त्रुटियां हूर  हो  जायेंगी  ।

 मेरा  विचार  है  कि  हम  में  से  कोई
 भी

 यह  नहीं  समझता  होगा  कि  सरकारी  गृहिणी  पर

 घिकृत  कब्जा  करना  कोई  मूल  अधिकार  है  कौर  यदि  अनधिकृत  रूप  से  afar  करने  वालों को

 हटाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जाये  तो  वह  देश  के  नागरिकों  के  अधिकारों  का  उल्लंघन  नहीं

 होगा
 ।

 परन्तु  कलकत्ता  और  पंजाब  पेਂ  उच्च  न्यायालयों  ने  जो  बात  कही  है  वह  यह  है  जब  यह  ठोस

 अधिकार  देश  के  नागरिकों  को  प्राप्त  है  जैसाकि  कल  श्री  पट्टाभिरामण  ने  भी  तो  सार्वजनिक

 हित  के  दृष्टिकोण  से
 इस

 अधिकार  पर  समुचित  प्रतिबन्ध  रखा  जाना  चाहियें  ।  AIK  सार्वजनिक

 हित  की  बात  तो  सब  को  स्वीकार  है
 ।

 श्रब  प्रश्न  यह  है  कि  यह  मुनासिब  प्रतिबन्ध  क्या  होना  चाहिये  ।

 उच्च  न्यायालय  जिस  का  कि  में  ने  उल्लेख  किया  कहना  है  कि  इस  भ्र घि नियम  द्वारा  जो
 बन्ध  लगाये  गये  हें  वे  मुनासिब  नहीं  हैं  ।



 XRGR  सरकारी  भू-गृहिणी  कब्जाधारियों  १९  geus

 का  विधेयक

 [att  क०  च०

 wet  यह  था  कि  सदन  केਂ  समक्ष  एक  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जोकि  संसद्  कौर  प्रत्येक

 सम्बद्ध  व्यक्ति  की  दृष्टि  में  ठीक  हो  ।  उस  में  मुनासिब  प्रक्रिया  हो  ate  न्यायपालिका  अधिकारियों

 के  पास  कपिल  की  व्यवस्था  हो  ate  प्रत्येक  व्यक्ति  के  मन  में  यह  सन्तोष  रहे  कि  उस  के  मूल

 कारों  पर  मुनासिब  प्रतिबन्ध  ही  लगाये  गये  हैं  ।  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय के  निर्णय  के  बारे  में
 भी  कुछ  कहा  गया  है  ।  यह  बात  सत्य  है  कि  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  कहा  कि  विधेयक  के

 बन्ध  संविधान के  अ्रनुच्छेद  १४  का  उल्लंघन  करते  हैं  उन  में  भेदभाव  की  बात  है  ।  साथ  ही  ७ अपन

 निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय  इलाहाबाद  ने  यह  भी  कहा  कि  सरकारी  भू-गृहिणी  से  प्राधिकृत

 धारियों  का  शीघ्र  प्रभावशाली  ढंग  से  निष्कासन  बहुत  हटी  प्रशंसनीय  उद्देश्य  है  ।  कौर  इस  में

 कोई  सन्देह  नहीं  कि  सरकार  प्रा वश्य कर्ता  के  समय  प्रगति  पर  शीघ्र  कब्जा  करना  चाहती

 है  ।  यह  मूलभूत  बात  तो  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  स्वयं  स्वीकार  की  है  ।  प्राग  कर  उच्च

 न्यायालय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  इसी  शी'घ्रता  की  आवश्यकता  के  कारण  सरकारी  गैरसरकारी

 भू-गृहिणी  के  कब्जा धारियों  में  मुनासिब  अन्तर  रखा  जाय  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  के  बारे  में  कई

 बार  उच्चतम  न्यायालय  ने  पपनी  व्यवस्था  दी  है  ।  फरवरी  १९४५८  के  एक  निर्णय  में  उच्चतम

 न्यायालय ने  कहा  है  :

 बात  तो  सुनिश्चित  ही  है  कि  अनुच्छेद  १४  के  भ्रन्तगंत  कोई  वर्गीय  विधान  नहीं

 बनाया  जा  परन्तु  यह  विधान  के  veer  से  समुचित  वर्गीकरण  के  विरुद्ध

 नहीं  है  ।  समुचित  वर्गीकरण  की  कसौटी  पर  खरा  उतरने  के  लिये  दो  aa  पुरी  होनी

 अर्थात १  (8)  वर्गीकरण ऐसे  स्पष्ट  भ्रातृ  पर  होना  चाहिये  जो  उस

 से  सम्मिलित  तथा  उस  के  बाहर  की  वस्तु ग्र ों  या  व्यक्तियों का  स्पष्ट  प्रकार  कर

 सके  (२)  were  का  उस  उद्देश्य  के  जिसे  इस  विधान  द्वारा  पूरा  करना

 समुचित  सम्बन्ध  हो  ।  भौगोलिक  उद्देश्यों  अथवा  कब्जों  इत्यादि

 कैसा  पर  किया  जा  सकता  है  ,  परन्तु  झ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि

 धीन  अधिनियम  के  लक्ष्य  और  वर्गीकरण  के  अ्राधार  में  सम्बन्ध  अवद्य  होता

 चाहिये  1.0

 श्राप  देखेंगे  कि  सरकारी  कौर  गैरसरकारी  भू-गहिरी  के  कब्जा धारियों  के  वर्गीकरण  का

 स्पष्ट  आधार  है  ।  श्र  दोनों  में  जो  अन्तर  रखा  गया  है  उस  का  विंमान  विधेयक  के  उद्देश्य  से

 संगत  सम्बन्ध  है  ।  इसलिये इस  आधार पर  निर्माण  किये जा  रहे  इस  विधान को  इस  झ्राधार  पर

 gag  अथवा  दक्तिपरस्तात्  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  अनुच्छेद  १४  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 करता  है  |  यदि  इस  मामले  को  किसी  Te  सरकारी  सम्बद्ध  पक्ष  द्वारा  या  सरकारी  तौर  पर  उच्चतम

 न्यायालय  में  ले  जाना  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  |  प्रभी  हमें  यही  परामर्श  दिया  गया  है  कि

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  जो  मत  प्रकट  किया  है  उस  में  अधिक  सार  नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  के  प्रयोजन  से  बिलकूल  अ्रसम्बद्ध  बहुत  सी  बातें  माननीय  सदस्यों  ने  शरणार्थियों

 की  शोचनीय अवस्था  फे  बारे  में  कढ़ी हूँ  ।  कहा  गया  है  कि  वे  बहुत  बरी  हालत  में  रह  रहे  यह

 भो  कहा  गया  है  कि  शरणाधियों  को  किसी  सरकारी  भू-गृहिणी  से  निकालने  से  ga  उन्हें  बदले  में

 कोई  ग्रन्थ  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  ।  जब  तक  उन्हें  कोई  दूसरा  स्थान  न  दिया  जाये  तब  तक  उनको

 निष्कासित न  किया  जाये  ag  भी  कहा  गया  है  कि  पहले एक  बार  जब  श्री  गाडगिल  दारा

 ऐसा  ही  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  था  तो  संसद को  यह  अ्रादवासन दिया गया था दिया  गया  था



 १६  १९५८  सरकार  भू-गृहिणी  कब्जाघारियोँ  का  २६८३

 विधेयक

 कि  कब्जाधारी  शरणार्थियों  का  बेदर्दी  नहीं  किया

 जायेगा  |  उनकी  सुविधा  का  पूरा  विचार  रखा  जायेगा  जहां  संभव  होगा  उन्हें

 बदले में  स्थान  भी  जायेगा  ।  और  कुछ  विशेष  मामलों  में  Aart  भी

 दिया  जायेगा  ।  मेरे  माननीय  मित्र  पंडित  ठाकुर  दास  भाव  भ्र  दो  एक  अन्य  माननीय  सदस्यों

 ने  कहा  है  कि  सरकार  द्वारा  दिय  गये  श्राइवासनों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  ।  उनकी  कौर

 ध्यान न  देते  हुये  उन्हें  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 मेरा  नम्बर  निवेदन  है  कि  ag  बात  नितान्त  भ्र सत्य  है  ।  मेरे  समक्ष  एक  विवरण  जिसमें

 उस  समय  के  मंत्री  महोदय  दारा  संसद  को  दिये  गये  विभिन्न  श्राइवासनों  की  सूची  है  ।  में  उपलब्ध

 जानकारी  के  प्राकार  पर  कह  सकता  हूं  कि  उन  सभी  अ्राइवासनों  को  बहुत  कुछ  हद  तक

 faa  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में
 म

 संसद्  के  कुछ  मिनट  पढ़  कर  सुनाना  चाहता हूं
 कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  क्या  कार्यवाहियां  की  गई  हूँ  ताकि  संसद्  का  यह  विचार  न  रहेगी  ग्राइवासनों

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  ही  नहीं  गया  ।

 १९५२  के  सर्वेक्षण  में  जिन  लोगों  का  नाम  सम्मिलित  था  उन  सबको  बदले  में  स्थान दिया

 गया  ।  एक  श्रावणष्टन  समिति  बनाई  गई  थी  ।  श्र  उनकी  सिफारिशों  के  अनुसार  क्षेत्रों के

 अझाधार पर पर  योजनायें बनी  ae  कार्यान्वित  हुई  ।  बदले  में  स्थान  देते  समय  यह  भी  ध्यान  रखा

 गया  fe  यथासंभव  शरणार्थियों  को  उनके  कारबार  या  नौकरी  के  स्थान  के  निकट  ही  बदले  का

 स्थान  दिया  जाय  ।  लगभग  २७,७००  लोगों  को  पुनर्वास  बस्तियों में  बदले  में  जगह  दी  गई  थी  या

 पुनर्वास  सहायता  दी  गई  ।  geyy  में  गिराये wa  या  गिराये  जाने  वाले  मकानों ak

 झोंपड़ियों के  लिय  भुगतान  किया  गया  |  १५  लाख  की  नकद  सहायता  शौर  १,६६,०००

 की  मकान  या  झोपड़ी  सहायता  RRR 000  रुपये  की  मकान  सामग्री  सरकार  द्वारा दी  गई  |

 ऐसी  इमारतों  में  जिनकी  मरम्मत  कराके  म्यूनिसिपल  उपविधियों  के  अनुकूल  बनाया  जा  सकता

 उचित  मरम्मत  कराके  उनके  स्वामियों  को  दे
 दिया  गया  ।  प्रत्येक  मामले  का  समिति  ने

 सविस्तार  परीक्षण  किया  था  ।  Payy  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  हानि  न  लाभਂ

 के
 आघार

 पर  धरना  देने  वालों  को  भूमि  के  भ्रावण्टन के  रादेश  निकाले  गये  ।  गैर  सरकारी

 भूमि  पर  काबिज  किसी
 भी

 शरणार्थी  ने  सरकार  से  सहायता  की  प्रार्थना  नहीं  की  ।  बकाया  शौर

 क्षति  की  रकमों  को  बट्ट  खाते  डालने  के  मामलों  में  तो  श्री  गाडगिल  के  झ्राइवासनों  से  भी  कहीं

 श्रमिक  सहायता
 दी

 गई
 ।

 श्री  गाडगिल  के  श्राइवासनों  का  पूरा  ध्यान  रखा  गया  कौर  उन्हें

 चित  ढंग  से
 कार्यान्वित

 किया  गया  ।  dag
 की  श्रीनिवासन  समिति  ने  इस  मामले  का  अच्छी  तरह

 निरीक्षण  किया  कौर  १९५६  में  उसने  अपना  मत  दिया  कि  श्री  गाडगिल  के  आश्वासनों

 को  पूरी  तरह  कार्यान्वित किया  गया  है  |  इस  हालत  में  यह  कहना  कि  श्रीनिवासन  पुरे  नहीं  किये

 गय  कोई  प्रच्छी  बात  प्रतीत  नहीं  होती  ।

 हमसे  पूछा  गया
 कि  इस

 अवसर  पर  भी  क्या  कुछ  श्राइवासन दिये  जायेंगे  ?  मुझे इन  लोगों

 की  स्थिति  से  पूर्ण  सहानुभूति  है  ।
 सरकार

 के
 किसी  व्यक्ति  के  हृदय  में  इन  लोगों  के  प्रति

 भूति  का  अभाव  नहीं  है  ।
 यही  कारण  है  कि  काफी  बड़े  पैमाने  पर  इमारतें  बनाई  जा  रही  है  कौर

 पुनर्वास  कार्य  किया  जा  रहा  है  यह  भी
 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  लोगों  के  जीवन स्तर  को

 ऊ  चा
 करके

 कल्याणकारी
 राज्य  की

 दिशा
 की  कौर

 प्रगति
 की  जाये  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा

 प्रशन है
 है

 में  इस  समय  इसे  नहीं  लेना  चाहता  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  गत  कुछ  वर्षों  में  पुनर्वास
 लय

 तथा  प्राय  मंत्रालयों  ने
 इन

 बेचारे  प्रभाग  शरणाधियों  को  बसाने  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  ata
 बस्तियां  बसाई हें

 ।  इ  सके
 भ्र ति रिक्त  भारत  सरकार ने  कई  ATaTT  योजनाओं  को  भी



 २६८४  सरकारीਂ  भू-गहिरी  रियों  का  १६  १९५८

 विधेयक

 [afr  क०  नच०

 कवित  किया  ।  कौर  stat कि  सदन  को  पता  है  कि  सरकारी  अधिकारियों के  लिये  भी  काफी

 इमारतें  बनाई  जा  रही  हें  ।  इसके  कई  प्रौद्योगिक  बस्ती  योजनाओं  को  भी  कार्यान्वित

 किया  गया  ;  मेरा  तात्पय  सहायता  प्राप्त  प्रौद्योगिक  grave  अल्प  अय  ्  arate

 गन्दी  बस्तियां  साफ  करने  की  योजनायें  बागान  श्रम  आवास  योजनायें  से  है  |

 यह  कहना  उचित  नहीं  कि  सरकार  इस  गहन  समस्या  को  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देख  रही  कौर

 स्थिति  को  सम्भालने के  लिये  समुचित  ate  सन्तोषजनक  कदम  नहीं  उठा  रही  यह  तो  ठीक  ही  है

 कि  ag  समस्या  पांच  aaa  दस  वर्षों  में  पुरी  नहीं  की  जा  सकती ।  इसे  तो  भ्रान्त  आत्मतुष्टि की

 भावना  के  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  करने  के  झाग  बढ़ाते  ही  रहना  चाहिये  ।

 यह
 पब

 किया  जा  रही  है
 ।

 परन्तु  यदि  श्राप  यह  कहें  कि  आपको इस  सम्बन्ध  में  यह

 झा इवा सन दूं  कि  प्रत्येक  अनधिकृत  कब्जाधारी  के  निष्कासन के  मामले  में  बदले  में  स्थान

 दिया  तो  यह  मेरे  लिये  संभव  नहीं  ।  में  यह  जिम्मेदारी  नहीं ले  सकता  ।  शौर न  ही  में

 इस  प्रकार  का  कोई  उपबन्ध  विवि  यक  में  सम्मिलित  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  कोई  सहायता
 अवश्य दी  जायेगी  ।  विधेयक के  विभिन्न  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  बातें  कही  गई  हें  ।  एक

 मुख्य  बात  विधेयक  की  व्याप्ति  के  सम्बन्ध  में  कही  गई  है  ।  एक  प्रश्न  पुछा  गया  है  कि  दिल्ली  विकास
 प्राधिकार  के  अधिकार  वाले  या  उसके  द्वारा  sh  पर  दिये  गये  भू-गहिरी  को  ate  दिल्ली

 पालिका  निगम  व  अनुसूचित  क्षेत्र  समिति  के  भू-गृहिणी  को  इस  विधेयक  के  अ्रन्तगंत  क्यों  ले  लिया

 गया है
 ?

 यह
 बात  सत्य है  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  विशेष  तौर  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  भू-गृहिणी

 से  श्रनधिक्ृत  कब्जाधारियों को  निकालना  है  ।  केवल  दिल्ली  के  लिये  यह  अपवाद  है  अरन्य
 नीय  निकायों की  सम्पत्तियों  को  इस  विधेयक के  श्रन्तगंत  नहीं  लिया  गया है  ।

 दिल्ली  इमारतें  बनाने  का  विशाल  कार्यक्रम  इसका  विस्तार  भी  हो  रहा  है  |

 माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  दिल्ली  को  सुयोजित  कौर  समुचित  ढंग  से  विकसित  करने  के  लिये

 हमें  विभिन्न  प्राधिकारों  का  निर्माण  करना  पड़ा  है  ।  प्रभी  हाल  ही  में  संसद  ने  दिल्ली  विकास

 प्राधिकार  afa  नियम  पारित  किया  था  ।  उसके कई  एक  उपबन्धों से  तो  माननीय  सदस्य

 चित हें  ही  ।  यदि  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  को  कहीं  नया  उपनगर  या  नई  बस्ती  बसाने  के  लिये या

 ala  के  लिये  कुछ  भूमि  शादी  की  ग्रावइ्यकता  तो  उस  भूमि  को  अदालतों  इत्यादि

 द्वारा  प्राप्त  करने  में  वर्षों  लग  जायेंगे  ।  ड्राप  सोच  सकते  हें  कि  इससे  दिल्ली  के  विकास पर  कितना

 ब्रा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसीलिये  दिल्ली  की  विशेष  स्थिति  स्वीकार  करके  उसे  इस  विधायक  के

 उपबन्धों के  अधीन  रखा  गया  है

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  विधेयक  के  अ्रन्त्गत  हम  जो  सम्पदा  अधिकारी  नियुक्त  वे

 योग्य  व्यक्ति  fos  नहीं  होंगें  वे  तानाशाही  ढंग  से  अपनी  जिम्मेदारियाँ  निभायेंगे  ate  मनमाने

 ढंग  से  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  इस  भय  का  कोई  alfa  दिखाई  नहीं  देता ।

 ये  सम्पदा  अविकारी  गजटेड  अधिकारी  होंगे  शर  उन्हें  अपन  कर्तव्यों  का  पुरा  ज्ञान  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अ  क्रिया  को  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  जायेगा  |  विधेयक  के  विभिन्न  उपबन्धों  में  प्रा  या

 निश्चित कर  दो  गई  है  शर  उसी  के  अनुसार  हाये  करना  होगा  ।  तानाशाही ढंग  से  किया  करने

 का  प्रश्न  तो  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  सम्पदा  अघिकारी  नियम  भी  बना  सकता  है  ।  यह

 नितान्त  गलत  बात  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।  वास्तव  विधेयक के  खण्ड  १३  के

 cata
 नियम  बनाने  का  शिकार  सरकार  का

 कौर
 वे  सबਂ  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत

 किये  जायेंगे



 १९  १९५८  सरकारी  भू-गहिरी  कब्जाघारियों  का  रद

 निष्कासन  )  विधेयक

 सिद्ध  ३०  दिन  तक  उन  पर  विचार  कर  सकती  है  कौर  उचित  समझे  तो  उनमें  परिवर्तन  भी  कर

 सकती है  ।  ग्रुप  बात  जो  मे  इस  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता हुं  यह  है  कि  इन  सम्पदा  अधिकारियों

 के  ऊपर  भी  सरकारी  aa  का  नियंत्रण  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  उन  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं

 होगा  जो  चाहेंगे  करते  इसके  साथ  ही  यह  संरक्षण  भी  है  कि  इन  सम्पदा  अघिकारियों

 के  निर्णयों  के  विरुद्ध  अरपिल  भी  हो  सकती  है  ।  कौर  असन्तुष्ट  व्यक्ति  न्यायपालिका अधिकारी  के

 पास  न्याय  के  लिये  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  के  यह  सब  सं  रक्षण  मौजूद  है  ।  यह  कहना

 कि  सम्पदा  अधिकारी  मनमानी  निराधार  बात  है  ।

 एक प्रदान  कौर  भी  पूछा  गया  था  कि  यह  सम्पदा  राजस्व  अधिकारियों  का  काम

 भी  करेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  अधिकारीਂ
 का

 शब्द  प्रयोग  किया  गया  है
 ।

 मेरा  कहना

 है  कि  ऐसा  नहीं  है  वह  तो  केवल  प्रमाणपत्र  देगा  प्रौढ़  कागजात को  राजस्व  अ्रघिकारी  या

 धीर  के  पास  भेज  देगा
 ।

 यह  जिम्मेदारी  राजस्व  अधिकारी  की  है  कि  उस  पर  कोई  समुचित

 वाही  करे  ।  इसलिये  ये  सब  धारणायें गलत  हैं  कि  ये  भ्रमणकारी  अ्रयोग्य  मनमाना  करेंगे

 भर  अपने  काम  को  ठीक  ढंग  से  नहीं  करेंगे  ।

 नोटिस  देने  की  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  किये  गये  हें  ।  जैसा  कि  मेंने कहा

 था  कि  ढोल  बजा  कर  शारिवा  दरवाजे  पर  चपकाने  के  अतिरिक्त  सम्बन्धित  या  मुख्य  व्यक्ति  को

 डाक  द्वारा  अथवा  प्रत्य  उपलब्ध  ढंग  द्वारा  भी  नोटिस  देना  चाहिये
 उस

 पर  यह  कहा  गया  है  कि

 यह  करना  न  करना  तो  सम्पदा  भ्रमणकारी  के  स्वविवेक  पर  निभंर  होगा  ।'  परन्तु यदि  आपको

 राधिका  कब्जाधारियों  का  पता  ही  न  हो  या  उनका  पता  लगाया ही  न  जा  सकता हो  तो  क्या  किया

 जा  सकता  है  |  हमें  वहां  जाकर  किसी  प्रकार  नोटिस  तो  देना  ही  है  ।  परन्तु  यदि  हमें  हो

 कि  वह  ae  व्यक्ति  हें  तो  उन्हें  लिखित  नोटिस  अवश्य  दिये  जायेगा  ।  इसलिये ag  सब  संरक्षण

 है  जो  कि  विधेयक  में  दिये गये  हें

 मैं  प्रक्रिया  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  उल्लेख  नहीं  इसमें  काफी  समय  लग  मैं

 पहले  ही  समय  समाप्त  कर  चुका  ९  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  सभी  संदेह  की  बातों

 के  सम्बन्ध  में  जिनका  कि  हमारे  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  किया  सरकार  खण्ड  १३  के  भ्रन्तर्गत

 वस्तुत  नियम  बनायेगी  ।  संयुक्त  समिति  भी  इस  पर  वि  वार  क  र  सुझाव  प्रस्तुत  कर  सकती  है  ।

 इन  नियमों  जैसा  कि  मैंने  प्रभी  बताया  संसद्  के  समक्ष  रखा  जायेगा  शराब वह  ३०  दिन  तक

 इस  पर  विचार  कर  सकेगी  उनमें  आवश्यक  पाकिस्तान  भी  कर  सकेगी  |  इसलिये इस  सम्बन्ध  में

 मेरे  माननीय मित्र  श्री  दी०  चे  शर्मा  को  जो  मूल  आपत्ति  उसमें  कोई  वास्तविक  सार  नहीं

 है  ।

 सदन  में  कराने  वाले  प्रत्येक  विधेयक  के  लिये  इस  प्रकार  के  अधीनस्थ  विधान  की  व्यवस्था

 करनी  पड़ती  है  ।  यह  इस  विधेयक  की  कोई  नवीनता  नहीं  है  ।  जो  नियम  बनते  हैं  वह  रोजाना

 प्रयोग
 TTT

 के  प्रयोजन  से  बनाये  जायेंगे  ।  हमने  इन  मामलों को  अधीनस्थ  विधान  पर

 छोड़  दिया  है  तो  इस  बात  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  ।

 we  और  मामलों  पर  समय  नष्ट  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  जैसा  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा

 था
 कि

 सविस्तार  सुझाव  प्रस्तुत  किये  गये  थे  श्र  उनमें  से  बहुत  से  बड़े  लाभदायक  हैं  ।  संयुक्त
 समिति

 उन  पर  सविस्तार  विचार  करेगी  कौर  उन  सब  पर  खूब  ध्यान  देगी  ।  मुझे  आशा है  कि

 संयुक्त
 समिति

 से  वापस  खाने  पर  यह  विधेयक  इतने  gat  रूप  में  होगा  कि  वाद  विवाद  में  इसकी

 झालोचना करने  वाले  माननीय  सदस्य  भी  आसानी इसे  स्वीकार  कर  लेंगे ।



 २६८६  सामान्य  प्राय  व्ययन--प्री दानों  माग  १६  १९५८

 क०  चे०

 इन  दाब्दों से  मैं  सभा  से  सिफारिश  करता  हूं  कि  इस  सहमति  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया
 जाये

 ।

 महोदय  :
 et

 यह  है

 यह  सभा  राज्य-सभा की  १२  १९४५८  की  बैठक  में  स्वीकृत  तथा  इस  सभा

 को  १४  १९५८  को  संचित  प्रस्ताव  में  की  गई  इस  सिफारिश  से  सहमत

 है  कि  यह  सभा  सरकारी  भू-गहादि  क़ब्ज़ा धारियों  का

 १९४८  के  बारे  में  दोनों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित

 हो  शौर  यह  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में  काम  करने  के  लिये

 लोक-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  नामनिर्देशित  किये  जाये

 श्री  fro  वि०  श्रीमती  सुचेता  श्री  नवल  श्री  विश्वनाथ

 श्री  रामी  श्रीमती  मफीदा  श्री  फूलन  श्री  भीला

 श्री  भू  पृ०  सरदार  Wo  सिं०  श्री  शंकर

 श्री  श्री  ated  सिंह  श्री  शोभा
 श्री

 सं  ०

 ०  श्री  श्री  सिंहासन  श्री  पद्म  श्री  श्री

 श्री  श्री  मोहन  श्री  ब्रज राज  श्री  सुरहीन

 श्री  जयपाल  श्री  श्री  श्री

 कु ०  चन्दा  श्री  Ho  च०
 14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  Zar
 re  SO

 सामान्य  व्यय--अनुदानों  की

 बारिश  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 अघ्यक्ष  महोदय  :  अरब  सभा  में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांग  संख्या

 १, २,  ४,  ५  और  १०६  पर  चर्चा  होगी  |  इसके  लिये  ६  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 इम  विभिन्न  मांगों  पर  बहुत  से  कटौती  प्रस्ताव  हैं
 ।

 जो  माननीय  सदस्य
 कटौती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  वे  कृपया  उन  प्रस्तावों  की  संख्या  १५  मिनट  के  अन्दर  सभा

 पटल  पर  दे  दें  जिन्हें  वे  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  ।  यदि  वे  माननीय  सदस्य  यहां  उपस्थित हुये

 उनके  प्रस्ताव  प्राय  था  नियमानुकूल  हुये  तो  मैं  उन्हें  प्रस्तुत  करने  को  कहूंगा  |

 भाषणों  के  लियें  दलों  के  Fara  को  २०से ३०  मिनट  दिये  जायेंगे  कौर  सदस्यों  को  १  मिनट ।

 ay  QUXS—¥E  के  लिये  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  मांगें

 प्रस्तुत  की  गई
 साग  सख्या  ् र्शी ष्क

 _  राशि एफए  ७
 रुपय

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ६०,  ८९,०००

 उद्योग  २४,६६,७  ४,०००

 सके  न  59,000

 वाणिज्यिक  सूचना  तथा  93,  १६,०००

 डिक  तथा  sere  weiter  fates  rane  व्यय  १,७४,७  १५,०००

 20%  वार्शिज्य  त  ता  उद्योग  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय
 ee

 %%,5%,  09,000

 मूल  में

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  कीਂ  गई



 १९५८  सामान्य  राय  व्ययक--झ्रनुदानों  की  मांगें  २६८1७

 श्री  प्रभात  कार  (  :
 हमारी  योजना  की  सफलता  सफलता  का  सारा

 दारोमदार  वित्त  मंत्रालय  ak  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  पर  ही  हैं  ।  लेकिन  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  wa  इस  दायित्व के  प्रति  ज  नहीं  wal  तक  हमें  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्रालय  का  पूरा  प्रतिवेदन नहीं  मिला  केवल  सारांश  ही  दिया  गया  है  |

 तथा  उद्योग  मंत्री  मोरारजी
 :

 एक  प्रतिवेदन  हमेशा  मांगों  की

 चर्चा से  पहले  रख  दिया  जाता  था  लेकिन  इस  बार  मांगें  निर्धारित  समय  से  कुछ  पहले

 प्रस्तुत कर  दी  गई  हैं  ।  प्रतिवेदन  का  समय  ऐसा  ही  रखा  गया  कि  ag  मांगों  की

 निर्धारित  तिथि  से  पहले  सुलभ हो  सके  ।  प्रतिवेदन  wat प्रैस  में  है  ।  इसीलिये  पह

 सारांश  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 र्  प्रभात कार  :  यह  क्रम  बदला जा  सकता  था

 torre  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  को  ध्यान  रखना  चाहिये कि  भविष्य  सामान्य

 wat  क  पहले ही  सभी  प्रतिवेदन  माननीय  सदस्यों  को  मिल  जायें  ।  प्रतिवेदनों  के  सामान्य

 चर्चा  उपयोगी भी  नहीं  हो  सकती ।  सभी  माननीय  मंत्रियों  को  इसका  ध्यान  रखना  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी देसाई  :  बगलें  वर्ष  ऐसी  भूल  नहीं  होगी  ।

 महोदय  यही  बल्क  मैं  चाहता हूं  कि  सभी  मंत्रालयों के  प्रतिवेदन

 माननीय  सदस्यों  को  मांगों  की  सामान्य  चर्चा  काफ़ी  पहले  मिल  जानें  चाहियें जिस  से

 कि  वें  उसका  अ्रध्ययन भी  कर  सकें  |

 प्रभात कार  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  मंत्रालय के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करते  समय

 हमारा  ध्यान  सब  से  पहले  विदेशी  मुद्रा  के  संकट  की  झोर  जाता  है  ।  यह  संकट  वाणिज्य

 की  लापरवाही का  ही  नतीजा  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय ने  विदेशी  मुद्रा  के  लिये  कोई  भी  एक  योजना  बनाकर  काम  नहीं हीं

 किया  है  |  2eYe A में  बड़ी  उदारता  से  श्रनुज्ञप्तियां  दी  गई  थीं  alt  wa  कहीं  जाकर  उस  पर
 प्रतिबंध  लग  रहे  हैं  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  ने अभी  विदेशी  मुद्रा  के  नियंत्रण  कोई

 नहीं की  थी  ।  उसे  यह  भी  मालूम  नहीं  है  कि  कितनी  भ्रनुज्ञप्तियों  का  उपयोग  हो

 रहा है  झर  कितनों का  नहीं  ।

 माननीय  मंत्री ने  शक  का  उत्तर  देतें हुए  सभा  में  कहा  था  कि  सरकार  स्वीकृत

 प्रख्यात  अनुभूतियों  फर्म वार या  समवायवार  लेखा  नहीं  रखती  |  उन्होंने  यह  भी

 स्वीकार  किया
 था  कि

 १९५६  १९५७  में  आयात के  जारी  की  जाने  वाली  कुल
 अनलकी  तयों  के

 बारे
 में  सूचना  भ्र भी  संग्रह  की  जा  रही  है  ।  हमारी  बर्थ-व्यवस्था

 पूर्ण  लेकिन  मंत्रालय  ने
 फिर  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाने का  प्रयास  नहीं  किया

 है
 ।  विदेशी  मुद्रा  का

 संकट
 इसी  कारण  उत्पन्न  gare ।

 हम
 एक
 कौर

 तो
 विदेशी  मुद्रा  के

 संकट  की
 गुहार  मचाते  हैं  we  दूसरी  अनावश्यक

 के
 प्रख्यात

 के
 लिये  भ्रनुज्ञप्तियां  मंजूर  करते  जाते  हैं  ।  मंत्रालय  ने  १९५६  में  जमन

 सिलवर  के  बर्तनों
 के

 आयात
 के  लिये  भी श्रनुज्ञप्तियां  मंजूर की  थी  ।

 क्या  योजना  की

 पति
 के  लिये

 वे
 श्रावस्ती

 हैं  ! वि

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 २६८८  सामान्य  प्राय  व्यस्क--प्र  त  दानों  की  मांगें  a  १६५८

 प्रभात

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय ने  घड़ी  बनाने  के  उद्योग को  कोई  भी  प्रोत्साहन  नहीं

 दिया  है  ।  हमारे  देश  में  यह  उद्योग  है  ही  नहीं  दूसरी  कौर  घड़ियों  के  ग्रा यात पर

 प्रतिबन्ध  लग  जाने के  कारण  घड़ियों  का  तस्कर  व्यापार  होने  लगा  सरकार

 को  राजस्व की  ate  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो  रही है  ।

 योजना-काल  में  भी  २  से  २  करोड़  रुपये के  मलय  की  मोतियों  श्र  प्रसाधन

 सामग्री  का  आयात  |  कौर यह  भी  एक  ऐसे  काल  में  जब कि  विदेशी  मुद्रा  की  भारी

 कमी  है  ।  इन  वस्तुओं  का  आयात  १९५५-५६  PEXT—KY  में  भी  लगभग

 ३०  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  रेशमी  सितारों  और  सिंगरेटों का  भी  आयात

 एक  कौर तो  विलास की  वस्तु भ्र ों  क  आयात की  मंजूरी  दी  जाती  कौर  दूसरी जनता

 से  योजना  के  लिये  त्याग  करने  को  कहा  जाता  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  प्रतिनिधि  मंडल ने  सितम्बर से  नवम्बर  2eYY  तक  अमरीका

 कनाडा  alt  अन्य  देवों  का  दौरा  किया  ari  पंजी  के  बिना उस  ने  कहा  है  कि  विदेशी

 भारत  का  विकास नहीं  जा  सकता  कौर  हमें  अगले  २४५  वर्ष  तो  काफ़ी

 विदेशी  पूंजी की  आवश्यकता बनी  ही  ।

 लेकिन  चीन को  देखिय े।  उस  ने  सात  या  आठ  वर्षों  मे ंही  कंवल  Z,0L€8  करोड़

 रुपये के  विदेशी  ऋणों  की  सहायता  से  इतनी  भ्रमणी  प्रगति  कर  ली  है  ।  चीन ने

 जब  कि  चीन  की  जनसंख्या  हम  से विदेशी  मुद्रा  के  संकट  पर  भी  पार  पा  लिया है  ।

 ड्योढ़ी है  ।  इसी  संबंध  में  श्री  पी०  सी०  महालनोबिस ने  लिखा  है  fe  चीन  क  उदाहरण

 से  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  भारत भी  कछ  सौ  करोड़  विदेशी  मुद्रा  की  सहायता से

 ही  वे  बुनियादी  उद्योग  खड़े  कर  सकता  जो  उसे  भ्रामक  रूप  में  स्वतंत्र बना  देंगे  ।

 हम  कुछ  इस  तरह  से  बातें  करने  लगे हैं  जैसे  योजना के  लक्ष्यों  को  पूरा  करना

 ही  श्री  चिन्तामणि  देशमुख  ने  स्वयं  ही  स्वीकार किया  है  कि  श्रनुज्ञप्तियों

 की  मंजूरी के  बारे  में  उन्हें  कुछ  भी  पता  नहीं था  |  यह  कार्य  कुछ  व्यक्तियों

 का  ही  हमें  इस  की  जांच  करानी  चाहिये  कि  विदेशी  मुद्रा  यह  संकट इस

 प्रकार  पैदा  करने  का  दायित्व  किन  लोगों पर  है  ।  हमें  इसकी  जांच  करानी  चाहिये

 fe  टी०  टी०  कृष्णमाचारी एण्ड  सन्स  नामक  समवाय  की  वित्तीय स्थिति  श्राज  कया  है

 राज से  छः-सात  वर्ष  पहले  क्या  थी  ।  कम्युनिस्ट  पार्टी  पर  योजना की  तोड़  फोड़  का  लांछन

 लगाते जाने  से  कुछ  भी  नहीं  बनेगा  ।

 a>  a
 हम  पिछले  कई  वर्षों  से  इस  बात पर  जोर  देत ेहैं  कि  राज्य  को  व्यापार करना  चाहिये  |

 aa  कहीं  जाकर  सरकार ने  उसे  माना  उसकी  स्थिति  क्या है  ?

 बिरला  के  समवाय  प्रतिशत  ८०  करोड़  रुपये  का  व्यापार  करते  जब  कि  राज्य  व्यापार

 निगम  का  व्यापार  केवल  १०  करोड़  रुपये  का  ही  रहता  है  |  हमारे  जेसे  विशाल  देश  में

 इतने  से  व्यापार  से  क्या  लाभ  हो  सकता है  ?

 चाय  उद्योग  की  हालत  देखिये ।  भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  क्रांग्रेस  ने  अपने

 एक  ज्ञापन  में  बताया है  fe  संसार भर  में  चाय  का  जितना  निर्यात होता  है  उसका  झा



 ge  १६५८  सामान्य  आयं  व्यय  मांग  २६८९६

 से  श्रमिक  इंगलैंड  में  ही  खप  जाता है  इसलिये  संसार  व्यापी  पैमाने पर  चाय  का
 99 लन्दन  में  निर्धारित  होता है  भारत  में  जितनी  भी  चाय  खपती  उस  का

 प्रतिशत  केवल  चार  बड़ी  बड़ी  व्यावसायिक  संस्थाओं के  हाथ  में  हैं  ।

 योजना की  पूर्ति  के  लिये  जरूरी है  कि  इस  एकाधिकार को  समाप्त  किया

 जाय े।  चाय  के  निर्यात पर  केवल  राज्य  व्यापार निगम  का  ही  नियंत्रण  रहना  चाहिये  ।

 PEXE—UY  में  जितनी भी  चाय  बिकी  थी  उसका  £४५.८४५  प्रति शत  चाय  ब्रिटिश

 समवायों  का  ही  भारतीय  सेवायों  ने  कुल  मिलाकर  ey  प्रतिशत  की  ही

 बिक्री  की  थी  ।  इन  चार  ब्रिटिश  सेवायो ंने  चाय की  दलाली.मे ंही  १  करोड़  R¥  लाख

 रुपये  कमाये थे  ।  यदि  राज्य  व्यापार निगम  इसका  नियंत्रण  तो  हमें  इस  के  निर्यात

 से  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है  ।  इस  के  चाय  का  विदेशी  बाजार  भी  हमारे  हाथ

 से  fara  रहा  क्योंकि  हम  सब  से  wet  चाय  का  निर्यात  नहीं कर  रहे  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  इसकी  ae  ध्यान ही  नहीं  दिया  है  ।  चाय  हमारी  राष्ट्रीय  Wega

 के
 बहुत  महत्व रखती  है  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय ने  राष्ट्रीय  छोटे  उद्योग  निगम  को  भी  कोई  अधिक

 सहायता  नहीं  दी  है
 ।  wal हम  पूंजीगत  वस्तु झ्र ों  का  प्रख्यात  तो  कर  रहें  पर  भारत में  ही

 मशीनों  के  पुर्जे  बनाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  गया  है
 ?  १९३९  से  Reve  तक

 के  काल  में  ऐसे  पुर्जे  भारत  में  ही  तैयार  किये  जाते  थे  भ्र  वे  were  किये  जाने  वाले  पुर्जों

 से  किसी  बात  में  कम  नहीं थे  ,  लेकिन  सरकार ने  वैल जली  रोड़  भ्र ौर  भ्रमण  स्थानों के

 इन  उद्योगों  को  कोई  भी  बढ़ावा  नहीं  दिया है  ।  मंत्रालय को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  ।

 हम ने  तैयार  वस्त्रों के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 के  बाद  उन  के  लिये  विदेशी  बाजार  पाना  कौर  भी  आसान हो  गया है  ।

 निर्यात  बन्द कर  देने  से  हमारे  कई  हज़ार  दसियों  का  काम  छिन  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध में  भी  कुछ  करना  चाहिये  ।

 हमने  समवाय  विधि
 का  संशोधन तो  कर  दिया  है  ,  लेकिन  स्थिति  में  कोई  सुधार

 नहीं  gate  समवाय  विधि  प्रशासन  विभाग  को  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  ada

 क्यों  रखा गया  है  ?  अच्छा तो  यह  हो  इस  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  में  एक  विशेष  विभाग  खोल
 दिया  जाय े।

 वह  शीराज़  वाणिज्य  मंत्रालय  के  aia ही  है  ।  लेकिन उस  के  a  का

 अ्रतनमान चक  तो  मूंदड़ा के  मामले  से  ही  लगाया  जा  सकता  है  |  इन  समवायों  की  कौर  FEXY

 मे ंही
 मंत्रालय

 का  ध्यान  अक्षित  लेकिन  मंत्रालय  हाथ  पर  हाथ

 घरे  रहा
 यदि

 यह  मंत्रालय  सचमुच  पंचवर्षीय  योजना  को  सफल  बनाने में
 दिलचस्पी  रखता  तो  इसे  निजी  तौर  सरकारी  समवायों की  कार्यवाहियों  पर  कड़ी  नज़र
 रखनी  चाहिये ।

 निजी  उद्योगपति  wa  कहने  लगे  हैं  कि  उन्होंने  तो  पहले  ही  कहा  था  कि  योजना  पूरी
 सम्भव  नहीं  होगा  रोक  विदेशी  मुद्रा  का  संकट  यह  इसीलिये कि  सरकार

 ने
 योजना

 की
 कार्यान्वित

 में
 गलतियां  की  निजी  उद्योगपति  तो  चाहते  ही  हैं  कि  द्वितीय

 406



 ६९०  सामान्य  ग्राम  व्ययक--ग्रतुदानों  कमाएं  Zeus

 प्र  भात

 पंचवर्षीय  योजना  भ्र सफल  हो  लेकिन  वाणिज्य  मंत्रालय को  तो  उन  के  हाथों में  नहीं

 खेलना  चाहिये  ।

 श्री  विमल  घोष  (  कभी  भी  विदेशी  मुद्रा  के  सम्बन्ध में  हमारी  स्थिति

 संतोषजनक  नहीं है  ।  उस  में कुछ  सुधार  हुआ  धौर  वह  भी  इन  कारणों
 ~

 एक  at  विदेशी  कौर  दूसरे  आस्थगित  भुगतान  के  आधार  पर  किये  गये

 तीसरे  आयात  सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  के  कारण |

 इसलिये  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हमारी  स्थिति  बालकल  सुधर ही  गयी  है  ।  ये  सभी

 तो  कुछ  समय  के  लिये  काम-चलाऊ  रूप  में  ही  acs  जा  सकते  हैं  ।  हम  हमेशा

 के  तो  विदेशी  सहायता  पर  आश्रित  नहीं रह  सकते  विदेशी  ऋणों  के  रूप  में

 मिलने  वाली इन  निधियों  को  उत्पादक  विनियोजन ों में  लगाना  जिस से  कि

 उनकी  अदायगी भी  हो  सके  कौर  हमारे  देश  में  पूंजी  निर्माण  की  क्रिया  भी  प्रारम्भ  हो
 जाये  ।  कल  माननीय  मंत्री  ने  एक  प्रइन के  उत्तर में  बताया  था  कि  इन  निधियों  का

 उत्पादन  ढंग से  ही  उपयोग  जा  रहा है  ।  हमें  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि

 केवल  उत्पादक  उपभोग  करना  एक  बात  ऐसा  उत्पादक करना  दूसरी  बात  है
 जिस  से  हमारा  उत्पादन  उपभोग  से  अधिक हो  जाये  ।  हमें  भ्र ति रिक्त  उत्पादन  का

 करना  चाहिये  ।

 महोदय  पीठासीन

 हमें  कुछ  ऐसी  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात  करना  जिस से  इन  ऋणों की  अदायगी  के  लिये

 विदेशी  मुद्रा  भी  मिल  सके  ।  हमें  निर्यात  योग्य  वस्तुयें  का  अ्रतिरिकत  उत्पादन

 बढ़ाने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 यदि  अगले  तीन या  चार  वर्षों  में  हमारे  भुगतान-संतुलन  की  स्थिति  में  कोई  बड़ा  सुधार

 नहीं  तो  हम  श्रायातों  का  भ्रास्थगित  भुगतान  भी  नहीं कर  तीन

 चार  वर्षों  में  हमारा देव  यथेष्ट  अतिरिक्त
 निर्यात  करने  में  सफल

 हो  जायेगा ?

 भुगतान  संतुलन का  आधार  व्यापार  संतुलन  ही  होता है  ।  हमारा  व्यापार

 संतुलन  संतोषजनक नहीं  है  ।  इतने  अधिक  प्रयास  के  बाद  विभिन्न  शुल्कों  के  कारण

 हमारे  निर्यात  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  इतना ही  श्रप्रैल-सितम्बर  १९५६ की  तुलना

 में  सितम्बर  १९४७  में  हमारे  निर्यातों  मे ं२१  करोड़  रुपये के  निर्यात की  कमी  हो

 गई  है

 इसका  कारण  बताया  जाना  चाहियें  कि  निर्यात-संवर्धन के  इतने  प्रयासों के  बाद

 हमारे  निर्यातों  में  कमी  होती  जा  रही  हैं  ।  कहा  जा  सकता  है  कि  मंदी  का  प्रभाव  पड़ा

 लेकिन  हमें यह  पहले  सोच  लेना  चाहिये  था ।  कोरियाई  युद्ध  के  समय  व्यापार

 की  ad  हमारे लिये  apa थीं  ।
 क
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 यह  तो  सही  है  कि  देश  के  विकास  के  लिये  रायात करना  ही  पड़ेगा  ।  लेकिन हमें  उस

 परिस्थिति  का  सामना  करने  के  तैयार  रहना  चाहिये  ।  हमारे  देश  में  मुईद-स्फीति

 के  कारण  देश  की  प्रांत रिक  खपत  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसलिये  शभ्रावश्यक है  कि  हम  wa
 ~
 में  खपत  से  अ्रधिक  उत्पादन  करने  का  प्रयास  wie  अतिरिक्त  उत्पादन  को

 निर्यात  में  लगा दें  हम  ने  यह  नहीं  किया  है  ae  इसलिये  यह  संकट  पैदा हो  गया  है  ।

 सरकार  ने  इसके  लिये  में  भारी  कटौती  कर  दी  है  ।  लेकिन इस  से  निर्यातों

 में  वृद्धि  नहीं हो  सकेगी  ।  उस  के  लिये at  हम  शभ्रतिरिक्त  उत्पादन  ही  करना  चाहिये  ।

 पिछले  वर्ष  हम  ने  उपभोग  वस्तुझ्नों  की  wie  पूंजीगत  वस्तुग्नों का श्रायात का  आयात  कहीं  अधिक

 किया है  ।

 हमें  यह  भी  महसूस  करना  चाहिये  कि  गत  दो  या  तीन  या  चार  वर्षों में  भी  हमारे

 निर्यात  व्यापार  के  ढ़ंग  में  कोई  परिवर्तन नहीं  प्राया  है  ।  प्रभी  भी  हमारे  यहां से

 मुख्यतया  जुट  कौर  सूती  कपड़े  का  ही  निर्यात  होता  है  ।  गत  डेढ़  वर्ष  में  चाय

 an  जूट  के  निर्यात में  कमी हो  गई  सूती  कपड़े  के  निर्यात  में  हम  कोई  वृद्धि  नहीं कर

 पाये हैं  ।  अरब  अन्य  कम  विकसित  देशों  में  भी  उद्योग  विकसित  होने  के  कारण  निर्यात  की

 कुछ  संभावनायें  घट  गई  हैं  ।

 हम  निर्यातों  में  अधिक  dada अब  watery  व्यापार  की  हालत  बदल  रही  है  ।

 नहीं  कर  दी  |  इसलिये  हमें  शिकायात में  कटौती  कर  के  बल्कि  ama  में

 अतिरिक्त  उपभोग  act  का  उत्पादन  ate  उनका  निर्यात  बढ़ाकर  ही  इस  परिस्थिति

 का  सामना
 करना  चाहिये

 ।  श्रायात
 पर

 प्रतिबन्ध  लगाने का  यही  बुरा  प्रभाव पड़  रहा  है  ।

 निर्यात  के  लिये  भ्र ति रिक्त  उपभोग  वस्तुयें नहीं  मिलती ।

 इस  नीति
 का  दूसरा  बुरा  प्रभाव  यह  पड़ता है  कि  उपभोग  seqait  का  arma  प्रतिबन्ध

 कर  देने
 से  देश

 के  उन  उद्योगों  को  बड़ी  हानि  होती  है  जो  आयातित  कच्चे  माल

 at  frat  रहते हैं  इस  से  उत्पादन  में  कमी  होती है  बेरोज़गारी  बढ़ती है

 औद्योगिक  विकास
 की  हमारी  योजना  त्रुटिपूर्ण  रही  नहीं तो  आयातों  को  प्रतिबन्धित

 करने के  आयातों पर  at  रहने  वाले  उद्योगों  को  निर्यात  संवर्धन के  लिये  प्रयुक्त
 जा  सकता  att

 इस  संकट से  उबरने  का  एक  रास्ता  यही  कि
 हमारा  .  भुगतान  संतुलन  सामान्यतया

 संतुलित  रहना  चाहिये  ।  यदि  भुगतान-संतुलन  संतुलित  नहीं  तो  घाटे  अरथ  व्यवस्था  से
 देश के  विकास में  सहायता नहीं  मिल  सकेगी  ।  यह  एक  afar

 आर्थिक  नियम  है  ।

 इस  लिये  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  हम  इस  के  लिये  अब  कितना  कौर कर  सकते  परम्परागत
 निर्यातों के  संवर्धन  से  हमारी  समस्या  हल  नहीं  होगी

 ~  ~
 उस से  हम  सदा  ग्रामीणों

 के  लिये  विदेशो  सहायता  के  लिये  frat  बने  रहेंगे

 हमारे देश  में  पूंजीगत  act  के  अलावा  भी  ५५०  करोड़  से  ६००  करोड़  रुपयों  की

 अन्य  aa  का  होता  है  ।  ऋणों  की  अदायगी के  लिये  हमें  १००  से  १५०

 करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ही
 ।

 पूंजीगत  वस्तु गों  के  आयात  के  लिये
 कया  गुंजाइश रह

 जायेगी  ?
 उस  के  लिये  हमें  विदेशी  सहायता  पर  ही  पराश्रित  रहना  पडेगा  |

 इसलिये  उचित  यही है
 कि

 हम
 अतिरिक्त  उत्पादन  करके ही

 निर्यात  संवर्धन का  प्रयास
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 हम  ait तक  श्रद्ध-प्रौद्योगिककृत  देश  ही  बन  पाये  हैं  ।
 दर  सारी

 MANE
 रप

 से

 पुरी  तरह  विकसित देश  नहीं  इसलिये  हमें  उपभोग  seat के  को  भी  विकसित

 करने  का  प्रयास  करना  चाहियें  ।

 सब  से  पहले  तो  हमें  खाद्यान्नो ंके  मामले  में  आत्म-निर्भर  बनना  हम  अभी

 खाद्यान्नों का  निर्यात  नहीं  कर  लकन  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कर्ची  और

 खनिजों  के  निर्यात  में  विधि  तो  की  जा  संकती है  ।

 हमने  wat  तक  जो  नीति  अपनाई  उस  से  संकट ही  पैदा  होगा  ।  सही  नीति  यही  होगी

 fe  अतिरिक्त  निर्यात  में  वृद्धि की  जाये  ।  निर्यात के  क्षेत्र
 में  योजना  का  पुनरीक्षण

 किया  जाना

 बाहिये  ।

 श्री  है
 eat  (  निजामाबाद  )  :  सुती  कपड़ा  eta

 Sela  सला
 में

 थो  करो
 की  गई  उस

 के  लिये  सारा  देश  माननीय मंत्री  का  कृतज्ञ  है  ।

 इस से  सूती  कपड़े  का  उपभोग  भी  बढ़ेगा  कौर  मज़दूरों  को  भ्रमित  रोजगार भी  मिल

 जायगा
 YT

 सुता  कपड़  उद्योग  के  इस  संकट :..  से  यह  तो
 .

 पता

 चल

 at [1

 गया  है  उस  उद्योग  at

 ग  इकाइयां  कार्य-क्षम  और  कीन  .  सी  ।  इसका  सरकार  पर  हो

 कि  सक्षम  इकाइयां  नहों  है  उन  की  we  उचित  ध्यान  कौर  उन्हें  fas  रूप  से

 निभा  बनने  में  सहायंता दे  ।

 हमारे  देश  के  बर्थ-व्यवस्था  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  फैडरेशन  बड़े

 बड़  जोतीयों  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  ।
 लोक  तंत्र  के  लिये

 आवश्यक  हैकि  हम  उस  के

 साथ  भी  विचार-विमर्श  करें  कौर  fat  उस के  बाद  ही  पुरे  देश  के  लिये  नीति

 निर्धारित

 हमें  लोक-सभा में  बड़े  बड़े  प ंजी पतियों  कां  एक  प्रतिनिधि लाना  चाहिये  था  ।  उन क

 विचार  सुनने  में  कोई  हज  नहीं  है  |

 लेकिन  जन  बड़  बड़े  पूंजीपतियों  उद्योगपतियों  ने  इस  फेडरेशन  को  एक  प्रिया  मंच

 बना  लिया  है  कौर  वे  वहां  से  श्रापना  दृष्टिकोण रख  संकते  सरकार  को  भी  उन  के  दृष्टिकोण

 का  पता  लग  सकता  है  ।  उस के  बाद  सरकार  उचित  नीतियां  निर्धारित कर  सकती  है  ।

 इस  वर्ष  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  के  फैडरेशन  ने  य्रपनी  वार्षिक  बैठक

 में  सरकारी  क्षेत्र  की  बड़ी  आलोचना  की

 वर्ष  फेडरेशन  ने  एक  अर भी नई चीज चीज  की  है  ।  उस  ने  इस  वर्ष  एक  विशेष  आयोजन

 किया  att  एक  विशेष  fon  में  वित्त  मंत्री  पौर  प्रधान  मंत्री को  भी  आमंत्रित  किया  गया

 म
 बक

 meg  हो  यदि  वे  विरोधी  दल  के  कछ  सदस्यों  को  उस  fay  बैठक

 आमंत्रित  किया  करे  ।  इस
 से  तमाम  मामलों  पर

 वाद-विवाद  मिल  सकेगा  |
 ee  नाटा  कण  नकल  बाण  कि

 att में
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 मेरा  श्लाघ्य  यही है  कि  फेडरेशन  के  सदस्यों को  सरकारी  क्षेत्र के  पक्ष  में  दिये  जाने  वाले

 we  भी  सुनने  चाहिये  |

 हम  ने  अपनी  sara  निर्यात  नीति में  परिवर्तन  कर  दिया है  कौर इस  का  प्रभाव  भो

 er  पड़ा  हमें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  वारिक  प्रतिवेदन  नवदीं  मिला

 इसलिये  हमारे पास  उस से
 सम्बंधित  wires  नहीं  हैं

 फिर  भी  अन्य  तथ्यों  के  ग्रा धार  पर  यह  तो  कहा  ही  जा  सकता  है  कि  हमारे  भुगतान-संतुलन

 की  स्थिति  में  सुधार  gat  है  ।  आयातों पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  भी  अच्छा  प्रभाव  पड़ा

 है  t )  लेकिन  हमें  उन  wea  मालों  के  mara  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  चाहिये

 जिन  हमारे  कुछ  उद्योग  चलते  हैं  हमारी  द्वितीय  योजना  की  सब  से  मूल
 बात  तो

 उत्पादन
 में  वृद्धि  करना ही  है

 ।  माननीय  मंत्री  ने  श्राइवासन  दिया  था  कि  यदि  किसी  उद्योग

 को  इस  से  कठिनाई  तो  उसकी  जांच  की  जायेगी  ।

 ऐसे  कच्चे  मालों के  maa  पर प्रतिबन्ध  लगाने से  श्रीनगर के  कुछ  धातु  उद्योगों  को  बड़ी

 कठिनाई हो  गई  है  ।
 उनका  उत्पादन  गिर  गया  है  कौर  दूसरी  कौर  साख  वाले

 श्रायातकों को  उन  कच्चे  मालों  के  रायात  क  लिये  अ्रनुज्नप्तियां  मिलने
 से  वे  खुब  मुनाफा  बना

 रहे  ह्  मूल्य  भी  बहुत  ऊंचे  चढ़  गये  हैं
 |

 त्  तांबे  के  किये  हुये  पिण्डों  का  मूल्य  १७१  रुपये हो  गया
 जब

 कि
 उनकी

 लागत  १२८  रुपये  पड़ती है  ।  इसलिये  हमें  उद्योगों  में  प्रयुक्त  होने  वाले
 कच्चे  मालों

 का  रायात  इस  तरह  नहीं  रोकना  चाहिये  ।  राज्य  व्यापार  निगम  उनकी  कौर  से  इनका

 कर  सकता  है

 इसी  नीति के  कारण  मोटर  निर्माण  उद्योग  पर  भी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  उसका

 उत्पादन  गिर  रहा  है  ।  सरकार  को  इन  उद्योगों  से  सहानुभूति  रखनी  चाहिये  |

 लेकिन  मेरे  राज्य  में हमारी  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  बड़े  अच्छे  ढंग  से  कार्य  कर  रही  हैं  |

 कुछ  कठिनाई  अवश्य  महसूस की  जा  रही  हैँ  ।

 वीज़ा  ,  श्री का क्लम  श्र  कोरापट  जिलों  में  मैंगनीज़  बहुत है  लेकिन  ag

 घटिया किस्म  का  हैं  ।  इसलिये  इसका  निर्यात  नहीं  करने  दिया  जाता  ।  इसलिये  हमें  वहां

 are
 के  परिष्करण  के  कारखाने  खड़े  करने  में  मदद  देनी  चाहिये  ।  तब  हम  इसका

 निर्यात  कर  सकेंगे  और  मूल्य  भो  अच्छा  मिलेगा
 ।  साथ  लोगों

 को
 रोज़गार  भी  मिल  जायेगा

 ।

 कच्चे  लोहे  के  निर्यात  के  संबंध  में  कार्क ना डा  ak  मसुलीपट्रम  के  बीच  निर्यात  का

 कार्यक्रम  पर्याप्त
 नहीं  रहता

 |  पत्तनों  की  क्षमता का  पूरा  पूरा  उपयोग  नहीं हो  पाता  ।

 वहां  पत्तनों  और  रेलवे में  सह-कार्य  पैदा  करना  चाहिये  ।  कच्चे  माल  की

 क़िस्म
 में  सुधार  करने

 से  हमें  प्रतीक  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती है

 सरकार  उच्च  विशेष  प्रशिक्षण  के  विदेश  जाने  वाले  लोगों  पर  कुछ  विदेशी  मुद्रा

 Tad  करती  afer
 उन्हें  किसी  विषय  विशेष  में  विशेषज्ञता  प्राप्त  नहीं  करने देती  ।

 मेरा  विचार है  कि  हमें  इस  में  उनकी  सहायता करनी  चाहिये  |  विदेशी  मुद्रा की  कमी

 उनको  रोकना नहीं  चाहिए  ।
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 श्री  श्र०  चे  गृह  वस्त्र  उद्योग  पर  शुल्क  में
 जो  कमी

 की  गई  है  वह  मिल

 मालिकों  के  हित  में  ही  नही ंहै  थ  उपभोकक््ताश्रों  शर  श्रमिकों  के  हित  में  भी  है  क्योंकि

 खपत  कम  होने पर  मिलें बंद  होती  तो  के  श्रमिक  बेरोज़गार  हो  जाते  ।

 यह
 ठीक

 ही
 किया  गया  है  ।

 चाय  पर  निर्यात  शुल्क  के  सम्बंध में  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  बढ़िया  चाय  को  तो

 काफी  खपत  हो  जाती  किन्तु  साधारण
 के  लिए  कठिनाई  पांच

 या  छः  बाग  बंद  भी  हो  चुके  हें  ।  इस  सम्बन्ध  में  कूछ  करना  चाहिये  |

 कल  यह  कहा  गया  था  कि  वस्त्रोत्पादन  शुल्क  को  विद्युत  चालित  करवों  के  शुल्क  के  अनुकूल

 बनाया  गया है  किन्तु  १००  विद्युत  चालित  करघों  से  अधिक  करघों  वाले
 कारखानों

 पर
 अतिरिक्त

 शुल्क  लगाया जा  रहा  है
 |  उसका  लाभ  तो  मिश्रित  मिलों  को  जा  रहा  है  जहां  से

 धागा
 खरीदा  जाता  इन  कारखानों  का  शुल्क  तो  कम  होना  चाहिये

 |

 चाय  के  संबंध  में  एक  कौर  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गत  वर्ष  २००  लाख
 पाउंड  अतिरिक्त  चाय  का  उत्पादन

 हुआ  था  श्र  wa  पूर्वी  भ्र फ़ीका  के  देश

 इस  व्यापार में  हमारे  नये  प्रतियोगी बन  गये  कितनी  विदेश  में  चाय
 का  पर्याप्त

 प्रचार  नहीं  किया  जा  रहा  यद्यपि  चाय  बोर्ड  ने  उपकर  द्वारा  एक  करोड़  रुपया  एकत्र  कर

 लिया है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  विदेश  में  चाय  के  प्रचार  के  लिये  एक  विभाग  जाए

 ताकि  इस  व्यापार
 की  प्रतियोगिता

 में
 ठहर  सकें

 |

 में  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  area  इस  झोर  दिलाना  चाहता  हूं  किं  मूंदड़ा
 का

 कुख्यात  मामला  तो  सब  सब  के  सामने है  किन्तु  ऐसे ही  छोटे  मोटे  भ्रमण
 श्र

 भी

 हैं  ।  हाल  ही  में  कागज़  उद्योग  ने  wats  मामले  में  ऐसी  धांधली  की  कि  उन
 के

 यदि mat  की  कीमत  १३५  रुपये  होते  हुए  वें  १७५  रुपये  में  बिके हैं  ।

 उस  उद्योग  पर सट्टेबाज़ों  का  नियंत्रण  हो  जाए  किन्तु  वे  सच्चे  उद्योगपति  हों  तो  मुझे  कोई

 श्रावस्ती  नहीं  हो
 सकती  ।  परन्तु  वे

 उद्योगपति  नहीं  हैं
 कौर

 इस  कारण
 समवाय  नष्ट

 हो  जाएगा  |

 समवाय  विधि  की  वाली  समिति  ने  यह  सिफारिश की  है  कि  उस

 की  धारा  २५०  में  संशोधन  कर  के  सरकार  se  area  देने का  अधिकार  दिया  जाए

 fe  लगभग  ३  वर्ष  के  विहित  काल  के  लिए  वे  लोग  मत  न  दे  सकें  जिन्हें

 हस्तांतरित  किये  गये  हों  ।  इस  से  सट्टेबाज़  लोग  प्रबंध  में  परिवर्तन  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 जो कि  लोक-हित  के  विरुद्ध

 समवाय  विधि  विभाग  स ेश्रेष्ठिचत्वर ate  पूंजी  निर्गम  विभागों  को  पृथक कर  दिया  गया

 निवेदन है  कि  उन्हें  समवाय  विधि  विभाग  के  साथ  ही  जोड़  देना  चाहिये  अन्यथा इस इस

 विभाग  का  काय  संचालन  भली  प्रकार  नहीं  हो  सकता  |

 प्रधान  मंत्री ने  कहा है  कि  विदेशी  मुद्रा  में  प्रतिकूलता  योजना  की  कार्यान्वित
 के  कारण

 पैदा  हुई  किन्तु  श्री  त्यागी  कौर  श्री  प्रभातकार ने  जो  आंकड़े बतायें  हैं  उन  से  पता  लगता

 है  कि  योजना  के  लिये  झ्रावस्यक  वस्तुभ्नों  के  स्थान  पर  अनेक  अनावश्यक  तथा  विलास  की  वस्तुओं
 के  रात  पर  मुद्रा  नष्ट  की  गई  है

 मिल  अंग्रेजी  में
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 कुछ  चाय  बागान  के  अंशों  को  समेटने के  कारण  भी  विदेशी मुद्रा  का  व्यय  gar  है  क्योंकि

 a  बागान  स्टाफिंग  सेवायों  के  थे  ।
 योजना  भ्रायोग  ने  भी  विदेशी  मुद्रा  की  राज कल  की  बुरी

 स्थिति  का  वर्णन  एक  विवरण  में  किया  था  जिसे  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 अरब  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  है  कि  योजना  आयोग  जांच  कर  रहा  है  कौर  तीन  चार

 दिन  में  हमें  स्थिति  बताई  जायेंगी  ।  मे  समझता  हूं  कि  यह  पर्याप्त नहीं  है  कौर  इस  बात  की  जांच

 होनी  चाहिये  कि  अनावश्यक  वस्तुयें के  आयात  के  लिये  भ्रनुज्ञप्तियां  क्यों  जारी  की  गई  थीं  ।

 जो  श्रनुज्ञप्तियां  अभी  तक  प्रयोग नहीं  की  गई  उन्हें  प्रयोग  नहीं  करने  देना  चाहिये  ।

 गत  कुछ  वर्षों  में  हमारे  उद्योग  में  बहुत  प्रगति  हुई
 थी

 उत्पादन
 ८

 से  १०  प्रतिशत  तक

 बढ़  गया  किन्तु  PE Y\  में
 ४

 प्रतिशत  घट  गया  है  ।  तदनुसार पूंजी  विनियोजन  में  भी  ७७

 करोड़  रुपये  की  कमी  हुई  यह  स्थिति  केवल  उस  क्षेत्र की  है  जिस के  लिये  पूंजी  निगम

 ज्ञप्ति  की  आवश्यकता  होती है  सरकार  को  पूंजी  विनियोजन की  कमी  की  जांच  करनी

 चाहिये  ।

 इसी  से  रोजगार  तथा  जीवन  स्तर  के  प्रश्नों का  सम्बन्ध  है  मैंने  कहीं  पड़ा  श्री  डा

 ने  भी  इस  कौर  निर्देश  किया  था  कि  उत्पादन  की  कमी  का  कारण  कच्ची  सामग्री  का  पर्याप्त

 संभरण है  ।  इस  विषय की  जांच  होनी  चाहिये  ।

 हथ  करघा बो  कार्य  इस  आघार  पर  चल  रहा  है  कि  जिन  राज्यों  में  अधिक  प्रगति

 होती है  जो  अधिक  उपक्रम  करते  हैं  उन्हें  भ्रमित  सहायता दी  जाती  है  ।  मेरा  विचार  है

 कि  जिन  राज्यों में  हथकरघा  उद्योग के  विकास की  गुंजाइश  है  उन  की  शरीक  गुंजाइश है

 किन्तु  संगठन  की  क्षमता  नही ंहै  उन  की  ales  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मेरा  राज्य  भी  इसी

 श्रेणी  के  अन्तर्गत कराता  है

 बंगाल  में  हथकरघा  उद्योग  की  साड़ियों  ग्राही  की  विख्यात  किस्मों  का  उत्पादन  होता है

 किन्तु  हथकरघा  बोर्ड  बंगाल  के  हथकरघा  उद्योग
 की  झोर

 पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दे  बंगाल

 की  समस्या  केवल  श्रमिक  नहीं  वरन् सा  तजिक  ate  राजनैतिक है  कौर  वहां  हथकरघा  उद्योग

 के  विकास  से  शरणार्थी  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता है  तथा  उन  का  जीवन  स्तर  ऊंचा  हो

 सकता  है  हथकरघा  उद्योग  को  उस  जोर  ध्यान  देना  चाहिय े।

 हावड़ा  के  इंजीनियरिंग  उद्योग  को  दि न्रच्छ  उपकरण  मिलने  चाहिये  उस  के  उत्पादों  को
 उच्च  स्तर  पर

 लाने  के  लिये  सहायता  मिलनी  चाहिये  तथा  उन  की  खपत  की  व्यवस्था  भी  होनी

 चाहिये  ।

 अथऊ  कल  हरेक  प्रौद्योगिक  इकाई  श्रात्मनिभर  होने  की  कोशिश  कर  रहा  है  ।

 किल  उद्योग  मोटर  उद्योग  छोटे  से  छोटा  ऊर्जा  भी  झपने  यहां  बनाते  हैं  |  मेरे  विचार से  इस

 चीज़  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिये  वरन्  उन्हें  छोटे  इंजी  निर्धारण  कारखानों  से  पुरज़े  खरीदने
 के

 लिये
 कहना  चाहिये  ।  इस  से  पंजाब कौर  देहरादून  के  इंजी  निर्धारण  कारखानों  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  ।

 पैमाने  के  उद्योगों  सम्बन्धी  फोर्ट  दल  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  उत्पादों  की  खपत  की
 व्यवस्था

 करना  बहुत  आवश्यक है  ।  खपत  की  व्यवस्था  के  अभाव  के  कारण

 ये  उद्योग  विनष्ट  हो  रे  उन्हें  सस्ते  भाव  पर  कच्ची  सामग्री  मिलनी  चाहिये  श्र  ग्रामीण
 लोगों

 को  उन  के  उत्पादों  का  प्रयोग  सिखाना  चाहिये  ।  इस  से  खपत  की  व्यवस्था बहुत  अच्छी

 सकती  है
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 मैं  समझता  हूं  कि  बरहामपुर  की  रेशम  गवेषणा  संस्था  को  स्थानान्तरित करने  की

 प्रस्थापना  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जायेंगी  क्योंकि  उस  में  न  केवल  स्थानीय  हित  है  वरन

 रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिये  भी  यह  श्रावक है  ।

 हमारा  राष्ट्रीयकृत  उद्योग  क्षेत्र भी  अ्रौर उस क्षेत्र में उस  क्षेत्र  में  राज्य ही  एकाधिकारी  उत्पादक

 है  इस  लये  एक  उपभोक्ताओं  परिषद्  बनाना  चाहिये  जो  मूल्य  इरादी  निर्धा  रत  किया

 करे  |

 गत  बार  मैंने  इस  निर्देश किया  था  कि  सीमेंट का  मूल्य  जो  ११  या  १२  रुपये  तक

 बढ़ा  दिया  गया  था  ag  उत्पादन  शुल्क  के  समान था  जो  कि  केवल  यह  सभा  ही  लगा  सकती  है  ।

 इस  वर्ष  उस  की  बजाये  ५  रुपये  उत्पादन  शुल्क  लगाया गया  है  ।  ऐसी  सभी  चीज़ों  पर  सरकार

 का  एकाधिकार है  |  इन  के  मूल्य  निर्धारण
 में  उपभोक्ताओं से  भी  परामर्श  लेना  चाहियें  कौर

 उपभोक्ता  परिषद्  तथा  मूल्य  निर्णायक  परिषदें  पत  करनी  चाहिये  ।

 अन्त  में  मैं  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  स्थापित  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  ध्यान  रखना

 चाहिये  भ्र न्य या  उद्योगों
 को

 तबाही  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  दास प्पा  )  कपड़े की  मिलों  पर  उत्पादन  शुल्क  में  जो  कमी  की  गई

 है  उस  के  लिये मैं  भी  ora  प्रकट  करता  हूं  किन्तु  मैं  श्री  गुह  की  इस  बात  का  समधन  करता

 हूं  कि  विद्युत  चालित
 करघों

 का
 सम्बन्ध  मिश्रित  कारखानों के  साथ  हैरत  उन्हें  बहुत  हान

 है  |

 भारत  कृषि  प्रधान देश  है  ate  जिन  कठिनाइयों का  सामना  हमें  करना  पड़  रहा है  वे

 इसी  कारण है  कि  उद्योग  श्र  कृषि  में  संतुलन नहीं  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  भी  बेरोजगारी

 है  किन्तु  कृषि  क्षेत्र  में  तो  यह  बहुत  ही  प्रतीक  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  बहुत

 महत्व है  भ्र ौर  उसे  सभी  प्रकार  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिये

 तता  इस  के  लिये  qa  संभव  सभी  साधन  जुटाने  चाहियें  |  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  के  सम्बन्ध  में
 अधिक  सावधानी  आवश्यकता है  ।

 अपने  पिछले  aqua से  हम  ने  विशेष  बात  यही  सीखी  है  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 का  वित्त  मंत्रालय के  साथ  समन्वय  होना  चाहिये  |  aa जो  मंत्री  वित्त  मंत्रालय का  प्रभार  लेंगे

 वें  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  मंत्री  रहे  हैं प्र ौर  उन  का  निजी  जीवन भी  aga  संयत  है

 हम  उन  से  स्थिति  में  सुधार  की  are  करते हैं  ।

 मैं  मंत्रालय की  तथा  निर्यात  नीति से  सहमत  हूं  ।  w fares af # नी  fe  में

 प्रकार  की  सख्ती  बरतते  रहना  चाहिये  ate  किसी  भी  दवाब  से  उस  में  ढील  नहीं  are  चाहिये ।

 मेरा  यह  सुझाव है  कि  sara  मंत्रणा  परिषद  कौर  निर्यात  मंत्रणा  परिषद् की  बैठकें  इकट्ठी

 होनी  चाहिये  ताकि  द्रायात म में  अभिरुचि  रखने  वालों  को  निर्यात  की  तथा  निर्यात  वालों  का  sare

 की  पूर्ण  स्थिति  का  पता
 लग

 जाये  |

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  हमें  बहुत  प्रसन्नता है  ।  इस

 नें  बहुत  प्रगति  की  है  किन्तु  इस  के  प्रतिवेदन  में  कच्ची  फिल्मों  के  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  नहीं

 कहा  गया  ।  यदि  इस  उद्योग  को  पुर्णतः  विकसित  किया  जाये  तो  हमारी  बहुत  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 ही  सकती  है  क्योंकि  कच्ची  फिल्म  की  खपत  की  दृष्टि  से  भारत
 विश्व  में  दूसरे

 दर्जे  पर
 है  ।

 faa  प्रंग्रेजी  में



 १९  मान  १९४८  अवदानों  कਂ  मांग  Bey

 sada  जैसे  देश  में  भी  २०  प्रतिशत  उद्योग  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  हैं  भारत  में  तो

 प्रभी  ७  प्रतिशत  उद्योग  ही  सरकारी  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  उद्योग  क्षेत्र को  घबराना  नहीं

 चाहिये  |  टर्की  ने  साम्यवादी  न  होते  हुये  भी  चाय  ate  सिगरेट  के  उद्योग  को  राष्ट्रीयकृत  कर  रखा

 हम  भी  यदि  इन  उद्योगों का  राष्ट्रीयकरण करें  तो  बहुत  लाभ  हो  सकता  है  ।  इस  पर

 विचार  करना  चाहिय े।

 काफी  उद्योग  का  विस्तार  होना  चाहिये  इस  के  निर्यात  को  अ्रधघिकाधिक  बढ़ाना  चाहिये  ।

 हम  प्रभी  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  रेशम  तयार  नहीं  कर  सकते
 रैदास  बोर्ड को  कुछ

 लोग  जापान  चीन  कौर  इटली  में  काम  सीखने  के  लिये  भेजना  चा  गये  ।

 विद्युत  चालित  करघों  की  विपत्ति  के  बारे  में  सभी  लोग  तथा  उद्योगपति  भी  एकमत  हैं

 कौर  यदि  मैं  माननीय  मंत्री  को  यह  बात  मनवा  ्  तो  यह  बहुत  श्रेयकर होगा  ।

 देश  में  विद्युत  चालित  करघे  कुल  २५,०००  हैं  जिन  में  १० ०१  करघों  के  कारखाने  केवल

 २६०० हैं  इन  की  स्थिति  इस  वर्ष  के  आय-व्यस्क  की  घोषणा  के  बाद  बहुत  खराब  हो  गई  है  |

 मिश्रित  मिलों  पर  ग्र ति रिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाने  से  जो  परिणाम  निकला  है  वह  हमारे  सामने  है
 ?

 कहां तो  हमें  ५७३६०  लाख  गज़  कपड़े  के  उत्पादन  की  आशा  थी  ag  केवल  ५३४००  लाख गज़

 कल  की  घोषणा  से  मिश्रित  मिलों  को  तो  लाभ  होगा  किन्तु  विद्युत चालित करघों  को  हानि

 होगी  क्योंकि  करघों  ने  धागा  मिश्रित  मिलों  से  लेना  है  ।  मिश्रित मिल  को  धागा  जिस  मलय  पर

 मिल  सकता है  करघों  को  उस  मूल्य  से  १३२  '  ६८  रुपयें  श्रमिक देने  पड़ेंगे  ।  हिसाब  लगाने  पर

 पता  लगेगा कि  १००  करघों  के  कारखाने  को  केवल  धागे  के  लिय  वर्ष  भर  में  १७४,  १४४  रुपये

 देने  पड़ेंगे  |  इसके  अ्रतिरिक्त मिश्रित मिलें प्रपने लिये मिश्रित  मिलें  भ्र पने  लिये  तो  शभ्रच्छा कता  दस्  धागा  रखती

 विद्युत  चालित  कारखानों  को  प्रति  ae  के  उत्पादन  पर  2,58, Yoo BT HA रुपय  कम  मिलेंगे  :  सत

 यदि  मेरे  ये  ग्रां कड़े  ठीक  हैं  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  विद्युत  चालित  करघों  के  प्रति  सहानभतिपर॑

 व्यवहार  जाये  ।

 १९५७ में  जब  कि  उत्पादन  शल्क  बढ़ाया  गया  था  तो  इस  बात  को  अनुभव  किया

 गया  था  कि  कौर  बम्बई  के  मिल  मालिकों  ने  मंत्री  को  तार  दिया  था  कि  बढ़िया  श्र  झ्रतिबढ़ियां

 कपड़े के  सम्बन्ध  में  विद्युत  चालित  करघों  को  बहुत  लाभ  होगा  सरकार को  कुछ  उपचार

 करना  चाहिये जिस  से  मिश्रित  मिलों को  हानि  न  ati  उन्होंने  विद्युत  चालित  करघों के  साथ

 प्रतियोगिता  से  बचने  के  लिये  उत्सुकता  प्रकट  की  थी  ।

 कानूनों  वस्त्र जांच  समिति  ने  कहा है  कि  केवल  १९६०  तक  संरक्षण  देना  चाहिये  ।  इसी

 समिति  की  सिफारिश से  बम्बई  सरकार  ने  एक  विद्युत  चालित  करघा  जांच  समिति  नियत  की

 थी  जिस  ने  यह  सिफारिश की  थी  कि  यदि  विद्युत  चालित  करघों  को  मिलों  के  साथ  रखना है  तो
 q  उत्पादन शल्क  बना  रहना  चाहिये  |

 मेरा
 माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है

 कि
 वे  इन  तथ्यों  की  कौर  सहानुभूति  पूर्वक  ध्यान  दें  ।

 मेरा  सुझाव है  कि  सरकार  मिश्रित  मिलों  को  निम्न  मूल्यों  ae  लागत
 के  अन्तर की  छुट  उत्पादन

 शुल्क में  दे  दें  |  इस  से  सरकार  को  हानि  नहीं  होगी  कौर  विद्युत  चालित  करघे  विनाश  से  बच
 जाया  |

 कासलीवाल  :  इस  मंत्रालय  की  कार्यक्षमता के  लिये  बधाई  देने  में  भी  ग्न्य

 सदस्यों  का
 साध  देता  हूं  ।  मैं  उन  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  मंत्रालय न  केवल  देश

 औद्योगीकरण
 तथा  अर्थ-व्यवस्था  के  लिये  वरन्  समाज  के  जीवन  के  लिये  बहुत

 वपूर्ण  है  ।

 faa  भ्रग्रेज़ी  भ



 २६८  अनुदानों  की  मांगें  बु
 सवार AIX;  १६  ae

 i  शासन  rarer  |

 विदेशी  wat  के  सम्बन्ध  में  सभी  ने  चिनता  प्रकट  की  है  ।  सरकार ने  रायात  पर  प्रतिबन्ध

 तथा  निर्यात में  वृद्धि  करने की  नीति  को  अपनाया है  ।  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  बहुत  कुछ  किया

 ate दो  तीन  वर्षों जा  रहा  है  किन्तु  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  दीर्घकालीन नीति  है  ।
 में

 पौर  बहुत  सी  वस्तुयें  का  उत्पादन  होगा  |  मंत्रालय  को  wal  विचार  करना  चाहिये

 कि  तृतीय  योजना  में  निर्यात  नीति क्या  होगी

 इस  समय  तो  श्राधे  से  अधिक  निर्यात  सूती  झर  चाय  का  होता  है  ।

 इस्पात के  कारखानों  में  कच्चा  लोहा  कौर  इस्पात  भी  तैयार  होने  लगेगा  ।  इन  वस् तुझ ों के

 नियति  के  लिये  मंत्रालय  की  योजनायें  क्या  हैं
 ?

 हमें  बताया  गया  था  कि  ट्रक  भ्र  कारें  भी  निर्यात  की  जाया  करेगी  ।  इस  वर्ष  कितने  ट्रक

 श्र  कारें  निर्यात  की  गई  इंजीनिर्यारग कारखानों  के  माल  के  निर्यात  के  लिये  जो  प्रयत्न

 किये  जारहे  हैं  वे  क्या  हैं  ।

 राज्य  व्यापार
 निगम  की

 कार्यदक्षता
 पर  मैं  बधाई  देता  हूं  ae  मेरा  सुझाव है  कि

 बहुत
 सी  वस्तुयें  जो  अव्यवस्थित  ढंग  से  निर्यात  की  जाती  है

 इस
 निगम  द्वारा  निर्यात  करनी

 चाहिय े।

 हमारा  उद्दीन  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  बनाना  है  निर्यात  रायात  के  बड़े  बड़े
 | करण  समाप्त  कर  देने  चाहिये

 हमें यह  बताया  जाये  कि  हमारे  व्यापार  करार  संघियां किस  प्रकार  की  हं  ।  इस

 बारे  में  जो  पत्रिका  दी  गई  है  वह  तो  १९५३  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  श्री  कृष्णमाचारी ने  बताया  था

 fe  हमारे  व्यापारिक करार  हमारी  आयात  सम्बन्धी  श्राव्य कता ओं  पर  निसार  करते  हैं  न  कि

 हमारी  निर्यात  स्थिति  पर  ।  इन  करारों  का  आधार  हमारा  निर्यात  होना  चाहिये
 ।.

 श्री  मनुभाई शाहू  के  एक  लेख  में  बताया  गया  है  कि  व्यापार करार  वाले  देशों  को  केवल १०

 करोड़  रुपये  का  माल  निर्यात  किया  जाता  है  ।  हमें  fan  विदेशी यह  राशि  तो  बहुत  कम  है  |

 मुद्रा  की  शझ्रावश्यकता है

 इन  शब्दों  के  साथ  मैँ  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  ब्रनुदार  की  मांगों का  सम

 करता  हूं  ।

 fait  घोषाल  :  में  केवल  इस  संबंध में  कुछ  कहूँगा  कि  सरकारी  क्षेत्र  शौर

 गैर-सरकारी
 क्षेत्र  दोनों

 में
 उद्योगों  का  विकास  या  विस्तार  जिस  ढंग  पर  हो  रहा  हैं  वह  ढंग

 कल  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  की  शिकायत  की  कि  लोगों  का  दृष्टिकोण  विभिन्न  सदस्यों

 की  झोर  वर्ग  के  आधार पर  पर  यह  बात  गलत  स्वयं  सरकार  प्रान्तीयता  के  आधार पर

 उद्योग  का  वितरण  प्रान्तों  में  कर  रही है  ।  ऐसे  उद्योगों  को  ऐसे  क्षेत्रों  खोला जा  रहा है

 जहाँ  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध  ais  यदि  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  तो  चीजें  सस्ती  बने

 और  जनता  को भी  लाभ हो  ।  एक  उदाहरण  अखबारी  कागज  बनाने  के  नेपा  मिल्स  का  है

 यह  मिल  १०,०००  टन  १२,०००  टन  से  अधिक  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकती

 कं  कि  इसे  बिजली  मिलने  में  कठिनाई  है  यदि  यह  मिल  दामोदार
 घाटी  निगम  क्षेत्र  में  खोली

 गयी  होती  तो  काफी  मिलने पर  इस  मिल  की  उत्पादन  शक्ति  का  पूरा  लाभ  उठाया

 जा  सकता
 |

 म्रंग्रेजी में



 १६  gays  अनुदानों  कीਂ  मांगें  VEE

 कलकत्ते  कीਂ  एक  फर्म  ने  दुर्गापुर  में  एक  way  कार खाता  खोलने  के  लिए  आवेदन

 पत्र  दिया  था  पर  सरकार  ने  उस  मांग  को  as  कहू  कर  ठुकरा  दिया  कि  केन्द्रीय  उप साधन

 कारखाना  इन  भ्रांतियों  का  निर्माण  करेगा ।  बंगाल  राज्य  सरकार  ने  भी  इसकी  सिफारिश

 को  थी  पर  केन्द्रीय  सरकार ने  उसकी  बात  नहीं  मानी  |

 देश  के  पूंजीपति  भी  प्रौद्योगिक  उन्नति  में  सहयोग  नहीं  कर  रहे  चाय  उद्योग  को  ही

 तीन-चौथाई  चाय  के  बागान  विदेशियों  के  हाथों  मे ंहें  वही  चाय  का  नियंत्रण  करते

 हैं  ।  बागान  जांच  झ्रायोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  चाय  बोर्डे को  उसके  बाजार  इरादी पर

 नियंत्रण  करना  चाहिए  पर  न  जाने  क्यों  सरकार  इस  संबंध में  हिचकिचा  रही हैं  |  जूट  उद्योग  की  बात

 ले  लीजिए  ।  उत्पादन  नीति  में  गतिरोध  उत्पन्न  करके  भारतीय  जूट  मिल  एसोसियेशन  ने  इस  के

 नियंत्रण  पर  एकाधिकार  स्थापित  कर  लिया  १९५७  में  जूट  का  उत्पादन  काफी  हुआ

 फिर भी  पश्चिमी  बंगाल में  जूट  के  शभ्रनेक  कारखाने  बन्द  हो  गये  है  ।  सरकार  को  इस

 मामले  में  जांच  करनी  चाहिए  |

 राष्ट्र  निर्माण  की  ऐसी  स्थिति  में  गैर-सरकारी  अपने  लाभ  को  तनिक  भा  छोड़ने  के

 लिए  तैयार  नहीं  सूती  वस्त्र  उद्योग  को  लीजिए ।  बंगाल में  बहुत  सी  मिलें  we  से  बन्द

 हूं  aa  मिलों  मे ंभी  करघों  की  संख्या  कम  होती  जा  रही  सरकार  ने  निर्यात  के  संबंध

 मे ंभी  नीति  बहुत  उदार  बना दी  हूँ  पर  फिर  भी  दाम  कम  नहीं  हुये  फिर भी  न  जाने

 क्यों  त्ति  उत्पादन  तथा  माल  जमा  होने  की  बात  कही  जाती है

 रसायनिक  उद्योग  के  संबंध में  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  बंगाल  केमिकल  एण्ड

 क्यूटिकल वक  स  कलकत्ता  की  स्थापना  १९०१  में  हुई  थी  |  यंह  कारखाना  कई  बार  छोटे-छोटे

 कारणों के  झा घार  पर  बन्द  कर  दिया  जाता  है  जिससे  राष्ट्रीयता  प्रगति में  बहुत  बाधा  पड़ती है  ।
 सरकार  को  इस संबंध में  ध्यान  देना  चाहिए  और  कम से  कम  दो प्रकार  के  रसायनों--उर्वरक

 तथा  भारी  रसायनों--के  उत्पादन  का  काम  तो  बढ़ना ही  चाहिए  हमारे देश  में  खाद्य  उत्पादन

 की  वृद्धि  काफी  हद  तक  उर्वरकों  पर  निर्भर  इससे  उत्पादन  बढ़ेगा  ग्रोवर  साथही  की

 जनता  के  रहन-सहन  का  स्तर  भी  ऊंचा  होगा  ।

 जब  में  पश्चिमी  बंगाल में  कुछ  उद्योगों  की  सम्भावनाओं  के  बारे में  बताऊंगा  ।  नमक
 उद्योग  की  बात  लीजिए ।  जापान  हमारे  नमक  का  बड़ा  गाहक  काट  कारखाने  में  २  .  €
 लाख  टन  नमक

 तैयार  होता
 परिश्रमी  बंगाल  सरकार  ने  धूप  की  गर्मो  से  भाप  बनाकर

 नमक  बनाने
 की

 एक  योजना  पेश  की
 थी

 पर  सरकार  ने  उस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।
 सीमेण्ट  उद्योग  के  बारे में  सरकार  की  नीति है  कि  क्षेत्रीय  भ्राता पर  सीमेण्ट  के  कारखाने  खोले

 जायेंगे
 पर  में

 देखता
 हूँ

 कि  बंगाल  में  कभी तक  एक  भी  सीमेण्ट  कारखाना  नहीं  खोला  गया

 दुर्गापुर में  एक  सीमेण्ट  कारखाने  के
 खोलने  की  श्राज्ञा  बिड़ला  कम्पनी  को  दी  गयी  में

 पूछता हूं  कि  सरकार  स्वयं  कयों नहीं
 कारखाना  खोलती  |  साथ  ही  विचार  है  कि  इस  सीमेण्ट

 के  कारखाने  के  लिए  चूने  का  पत्थर  बिहार  से  लाया  जायेगा  |
 में  पूछता  हूं  कि  पुरलिया की

 खानों  से  क्यों  चूने  का  पत्थर  नहीं  लिया  जायेगा  ?  तत्पश्चात  मैं  रेशम  कीड़ा  पालन  उद्योग
 को  लेता  केन्द्रीय

 सरकार  हर  साल  इसके  लिए  उपबन्ध  करती  है  पर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 उस
 राशि

 को  ठीक  प्रकार  से  व्यय  नहीं  कर  इस  उद्योग  का  हालत  बहुत  खराब  है  +

 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  संबंध
 में  कदम  उठाना  चाहिए  ।
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 च  कि  यह  बात  स्पष्ट
 है

 कि
 हम

 अपने  देश  को  प्रे-व्यवस्था  को  कृषि  के  बजाय ८५

 attr ifiar  क्षेत्र  की  acc  नहीं  पलट  सकते  अतः  हमें  छोटे  पैमाने  के  तथा  कुटीर  उद्योगों  का

 विकास  करना  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  की  बिजली  बड़े-बड़े  उद्योगों  wi  दो  जा

 रही di  यह  नीति  ठीक  नहीं हैं  ।  हावड़ा  के  wage  बहुत से  उद्योग  है  जिनको  सस्ती

 बिजली  की  श्रावइ्यकता है  ।
 ग्र  सरकार  को  चाहिए  कि  परियोजना ग्र ों  की  सस्ती  सीजनों

 इन  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  दी

 भ्रांत  में  यह  कहना  चाहता हूँ  कि  वाणिज्य  तथा  उद्योग  का  विकास  उद्योग  के

 बड़े होने  पर  या  कारखानों  को  संख्या  पर  निर्भर  नहीं  उद्योग  का  विकास  तभी  ठीक  होगा

 जब  सरकार
 ठीक  होती  का  श्रतूसरणਂ  करें  ।

 श्री  कोरटकर  (  हैदराबाद )  उपाध्यक्ष  सबसे  पहली  मेरो  शिकायत  इस  मंत्रालय

 के  खिलाफ  यह  है  कि  इसने  पिछले  साल  को  ura  इस  साल  पति  रिपोर्ट  हमार  सामने  पेश

 नहीं  की  श्रगर  यह  रिपोर्ट  हमारे  हाथों  मिश्रा  जाती  तो  हम  ale  भो  श्रच्छो  तरह

 से  इस  मंत्रालय  की  मांगों  पर  विचार  कर  सकते थे  रक  चार  सफे  की  समरो  हमारे  पास  मजा

 गई हैँ
 जोकि  काफी  नहीं है  ।  जिस  तरह

 से  दूसरे  मंत्रालयों  की  रिपोर्टे  हमें  दी  जाती  sar

 तरह से  इस  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  भी  हमें  दी  जानी  चाहिये  थी ।

 जिस  तरह  से  इसने  रिपोर्ट  देने  में  सुस्ती  दिखाई  उसी  तरह  की  सुस्ती  यह  मंत्रालय

 इंडस्ट्रियल  प्रॉडक्शन  के  बारे में  दिखा  रहा  यद्यपि  हमें  रिपोर्ट  नहीं  गई  हैं  तथापि

 aa  मंत्रो  जी  के  भाषण  के  साथ  जो  श्री  समीक्षा  का  एक  पैम्फलेट  हमको  दिया  गया  था  उससे

 यह  मालूम  होता है  कि  पिछले  दो  सालों  के  मुकाबले  में  इस  साल  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन
 में

 काफी

 कमी हुई  है
 ।  १९५१  को  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  की  नगर  इकाई  मान  लिया  जाए  १६५४-

 ux  में  यह  अंक  १२२  PEKY—4e  में  १३३  गौर  PEYE—XO FT में  १४४  हुआ  शोर  त्र

 जाकर  १४८.  हुमा  इसका  मतलब  यह  त्र े ग्रा कि  जहां  पिछले  तीन  सालों  में  बराबर  १०

 श्रीमती  की  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  में  वृद्धि  होती  रही हैं  वहां  इस  यानी  द्वितीय
 पंच  वर्षीय

 रोजना के  काल  जबकि  यह  कहा  जाता है  कि  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  पर  ज्यादा  जोर  दिया

 जा  रहा  यड़  शर्क  घट  कर  केवल  ४  ट्रक  पर  या  यों  कहिये  कि  साढ़े  तीन  प्रतिशत  रह

 गया  यह  जो  इंडस्ट्रियल  प्रीडकशन
 में  कमी  हुई  यह  चिन्ताजनक  है  कौर  दिल  को  धक्का

 लगाने  वालो  यदि  इसी  तरह से  यह  कमो  होतो  गई  तो  इस  योजना में  इंडस्ट्रीज  पर  ज्यादा

 तवज्जह  देने  से  क्या  फल  हमारे  सामने  कहा  जा  सकता  |  इस  तरह  से  अच्छे

 परिणामों  की  अदा  नहीं  की
 जा  सकती हैँ  ।  में  आशा  करता हूं  कि  इस  कमी  को  रोकने  के  बारे

 में  कुछ  न  कुछ  शभ्रवश्य किया  जाएगा  शौर  यह  देखा  जाएगा कि  इसमें  वृद्धि  हो

 अपनी  तरफ
 से  में  इसको  बहुत  wire  भयानक  खोज  नहीं  मानता  ।  इसका  कारण  यह  है

 कि  पिछली  पंचवर्षीय  योजना के  शआराखिरो  साल  में  यानी  PEXX—4E  में  जबकि  बहत  ay

 स्कीमें  पुरी  हो  चुकी  थीं  आर  द्वितीय  योजना  का  पहला  साल  शुरू  हो  चुका  जो  कुछ  भी
 ~

 उन  स्कीमों
 के

 कारण  उत्पादन
 में  वृद्धि  हुई  वह  इस  योजना के  समाप्ती पर  शौर  दूसरी  क

 शुरू  होते  ही  दिखाई  देनी  लाजिमी  थी  ।  बाद
 में

 जब  दूसरी  योजना
 के  कार्यकलाप  आरंभ  होते
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 गी
 हूँ  त  किसी  कदर  कमी  होता  भो  arf tr  PEXRO—US  कमो  का  यह  भो

 एक  कारण
 लेकिन  यही एक  कारण  नहीं  हा  सकता  इसक  ग्रोवर  भो  कारण  हो  सकते

 में  चाहता हूं  कि  गवर्नमेंट  इस  झोर  अवश्  घ्यान  ् ो चय त्रौर  उत्पादन
 में

 कमों  ara  दे
 ।

 में  इस  मंत्रालय  को  दो  बातों  के  लिए  बधाई  देता  चाहता  गत  सान  दो  बड़े

 करार  इसने  किए  एक  करार  तो  सोवियत  यूनियन  के  साथ  किया ंहै
 जोकि  हैवी  मोरों

 बनाने  के  बारे में  है  द्वार  दूसरा  रजक  गवर्नमेंट  के  साथ  ढलाई  को  मद चों नें  और  फोगिंग  प्लॉट

 लगाने के  बारे  में  ये  जो  करार  प्रमल में  पराये  इनका  स्वागत  किग्रा  जाना  चाहिए

 इसको में  मंत्रालय  की  दूरदर्शिता  का  द्योतक  मानता हूं  ।  आन  वाले  सालों
 में  बड़ी  मात्रा  में

 लोहा  पेदा  होने  वाला  हैं  उसको  किसी  काम  में  अच्छे  काम  में  यूटिलाइज  करने  की

 कोशिश  अच्छी  बात है  और  इसके  लिए  मंत्रालय  धन्यवाद  का  पात्र  >  ।

 निर्यात  के  बारे  में  बहुत से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  इत  खोज  को  मेँ  भी  चन्द  TH

 शब्दों  में  दोहरा  देना  चाहता  पिछले  साल  में  जो  जो  चोजें  यहां पर  विचारार्थ  पेश  को  गई

 फारेन  एक्सचेंज  का  सवाल  प्रमुख  था  ।  उस  बरकत  हमें  यह  amar  गया  था  कि

 साल  हम  कौर  भो  अधि +  माल  निर्यात  करने  को  कोशिश  करेंगे  ।  यह  निर्यात  car  खोज  है

 जोकि  किसी  देश के  हृदय  की  गति  को  कायम  रखता हैं  wie  देश  को  स्वस्थ  कौर  जिन्दा  रहता

 ह्  इसकी  कौर  हमारा  भ्रमित  ध्यान  होना  इसके  बारे  में  जो  भी  ates  अर्थ  समीक्षा

 में  दिए  गए  उत्साह  जनक  नहीं है  अथ  समीक्षा  में  बताया  गया  है  कि  पिछने  साल

 सितम्बर  तक  निर्वात  २६७  करोड़  का  हुजरा  था  शौर  उसके  पिछले  वर्ष  सारा  निर्यात  RR

 करोड़  इस वर्ष  के  Yeo  करोड़  के  निर्यात  को  हम  कितना  भी  बढ़ा  कर  देखें  यह

 इस  साल  क  प्राचीन  ६३७  करोड़ हो  इसकी  सम्भावना  नजर  नहीं  कराती  है  ॥

 कल अरथ  मंत्रो  ने  इस  बात  को  हमारे  सामने  रखा  था  कि  निर्यात  पिछने  महोनों  में

 ज्यादा  हुमा है  |  यह  बहुत हो  संतोष  को  बात  है  ।  लेकिन  उसके  साथ  ही  साथ  यह  नहीं

 कहा  कि  यह  fata  PEUR—UG  से  भी  ज्यादा  होगा  ।  इसें  मालूम  होता  कि  निर्यात

 mat  बहुत  alae  होगा  तो  यह  ६००  करोड़  तक  पहुंच  इससे  अ्रधघिक  नही ं।  साल

 भर  की  कार्रवाइयों  के  बाद  श्र  तमाम  एइ्योरेंसिस  देनें  के  बावजूद  भी  तथा  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने
 का  हर  सम्भव  प्रयत्न  करने के  बाद  भो  नगर  १९५६-५७  के  निर्यात के  मुकाबले

 PEYUG—UG  का  निर्यात
 कम  रहता  है  तो  सचिवालय  के  लिए  यह  शोभा  को  बात  नहीं  होगो  ।

 यह  किसी  के  लिए  भी  भलाई  वाली  बात  नहीं  हो  सकती  इसकी  चिन्ता  हमको  भी  तथा

 मंत्रालय  को  भी  होनी  इस  वर्थ  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  शर  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  को  हर  कोशिश  को  जानी  चाहिए  ।  इस  वर्ष  भी  शरीर  निर्यात  पिछले  वर्ष  की  ode
 कम  तो  यह  चिन्ता

 का
 विषय  हो  जाता  यह  अच्छा  लक्षण  नहीं  इस  कौर  aaa

 अवद्य  ध्यान देना  चाहिये

 आपने  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  बनाई  ह्  उद्योग  तथा  व्यापार  के  पर्चे  में  इन
 कांउसिल  के  रेजोल्यूशन  रहते  रिकोमेंडेशंस  रहती हूं

 ौर  बड़ी-बड़ी  स्पोर्ट्स  देदी  जातों
 हैं

 वे
 भो  रहती

 हैं
 लेकिन  इनसे  कुछ  हो  नहीं  सकता  मेरा  कहना  केवल  इतना

 है  कि
 इन

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल
 में  खाल  eather  कर  देन ेसे  बौर  प्रस्ताव  पास  कर  देने  पे  अ्रोर

 रिपोर्ट  शाया  कर  देने  से  हो  काम  नहीं  चल  सकता  है  ,  उससे  निर्यात  नहीं  बढ़  सकता है  ४
 निर्यात  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  दूसरी  प्रकार की  कार्रवाई  यां  करने की  आवश्यकता  हैं  कौर  में
 area  सचिवालय  उस  शर भी  ध्यान
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 [at

 निर्यात
 करने  के  लिए  हमारे  पास  तीन  प्रमुख  चीजें  वे  जूट

 कपड़ा
 |

 इन  तीनों  पर  माननोय  सदस्यों  काफी  प्रकाश  डाला  है  प्रौर  में  इनके  बारे  में  श्रमिक  नहीं

 कहना  चाहता |  चाय  के  बारे में  में  केवल  इतना  कहना  चहाता  हूं  कि  यह  एक  एसा  व्यापार

 है  जोकि  भारत  केहि  हाथ में  था  ।  लेकिन  कुछ  कारणों  से  arg  धौरे-घिर  इसी

 भी  हमारी  स्थिति  मजबूत  नहीं  क्षति  होती  जा  रही  यह  क्षति  क्यों  हो  रहो  इस  तार

 गवर्नमेंट  को  ध्यान  देना  यहां पर  इस  साइड  से  भी  कौर उस  साइड  से  भो  यह  कहा

 गया है  शर में  इससे  इस  वक्त  अपनी  सहमति  प्रकट  करता  कि  चाय  की  ट्रेड  को  कम  सं

 कम  इस  के  लिए  स्टेंट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  के  हाथ में  सरकार को  दे  देना  चाहिए

 इससे  सरकार  के  सामने  यह  चीज  अच्छा  तरह से  खुल  कर  श्राएगो  की  चाय  को  ट्रेड  में
 कमी

 क्योटो  रहो  कौर  जिन  कार्रवाइयों  को  करने की  शझ्रावश्यकता  इस  ट्रेड  को  बढ़ावा  दवे
 क

 वे  को  जा  सकें  और  यह  ट्रेड  हमारे  हाथ  में  रहे  प्र  जो  फारेन  मार्किट  वह  हमार

 हाथ  में  इससे  एक  तो  आपको  विदेशी  विनिमय  झ्रधघिक  मिल  सकेगा  कौर  दूसर  अपको

 निर्यात  भी  ज्यादा  हो  दूसरी  चीज  उपाध्यक्ष  मैंने  अपके  सामने
 जूट  की

 रक्खी  जूट  के  बारे  में  भी  यह  देखने  में  जरा  रहा  हैं  कि  निर्यात  बराबर  कम  होता  चला  जा

 रहा  हे  सितम्बर सन्  ENE  तक  जो  छमाही  खत्म  होती  थी  उस  छमाही में  ५६.७

 करोड़  रुपये  का  जूट  का  नियति  हुआ  था  ।  wae  छमाही  में  जो  १९५७  को
 खत्म

 होती
 थी  उस  वक्त  तक  जूट  का  निर्यात  एक  दम  बढ़  कर  ६४  करोड़

 रु०
 का  हो  गया  था

 ।

 यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  Site  अभिनन्दनीय  बात  हुई  थी  लेकिन  यकायक  फिर
 पिछले

 साल

 यह  निर्यात  एकदम  कम  हो  गया  है  कौर  सितम्बर  सन्  १९५७  के  आ्रांकड़ों  से  यह  मालूम  होता  हैं

 कि मार्च से  सितम्बर  की  छमाही में  7&  करोड़  से  एकदम  यह  निर्यात  कम  होकर
 vo

 करोड़
 टन  रह  गया  है  यानी  wa  करोब  २२  करोड़ की  कमी  ई  है  ate  यह  एक  बड़ी  चिन्ता

 को

 चीज  शरीर  महीनेवार  आंकड़ों  को  देखा जाय  तो  यह  मालूम  होता  है  कि  दिसम्बर  १९५७

 में  ८८
 हजार टन  जूट

 को  गांठे  बाहर  गई  थीं  जब कि
 जनवरी  १९५८  में

 एकदम  ८८  हजार से

 गिर  कर
 ७५

 हजार  टन  रह  गई  हैं  यानी  एकदम  यह  गिरावट  हो  रही  है  कौर  इस  गिरावट
 के  सम्बन्ध में  जांच  पड़ताल  करने  को  बहुत  जरूरत  है  क्योंकि  जूट  एक  ऐसा  पदार्थ है

 जिससे

 फारेन  एक्सचेंज  हमारे देश  को  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  मिलता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  समय  खत्म हो  रहा है  ।
 वे  अपनी  बात  जल्दी

 समाप्त  कर

 श्री  कोरटकर  :  चूंकि  घंटी  बच  चुकी  हैं  इसलिए  मैं  उन  तमाम  बातों  को
 जिनका  fr

 में  जिस  करना  चाहता  था  न  कह  कर  केवल  खास  २  बातों  को  ही  कहूंगा  कपडे  के  बारे में

 कल जो  इस  सदन  में  एनाउंसमेंट  हुमा वहू बहुत वह  बहुत  बरच्छा  है  कौर  उसका में  अनुमोदन  करता

 बहुत से  माननीय  सदस्यों
 ने  उस  एलान  का

 स्वागत  किया है  में  भी  उसका  स्वागत

 करता हूं  लेकिन  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि  श्रगर
 यही  ऐलान

 कल
 स  पहल  कर  दिया  जाता  तो

 ज्यादा  प्रिया  होता  ।  कपड़ा  व्यावसाइयों  ने  इसके  लिए  बहुत  शोर  मचाया  कौर  अन्य  लोगों  ने

 भी  उसकी  मांग  की  शोर  मचाया  प्रौढ़  कपडा  उद्योग में
 लगे  ३०,  ४०  हजार  मजदूर  बेकार

 हो  गय  |  इतना  सब  कुछ  होने  के  बाद
 जौ  यह  खोज

 को  गई
 तो  यह  कोई  बहुत  शोभा  की  बात

 नहीं  हैं  पौर  प्यार  यह  घोषणा  पहले  हो  जाती तो
 ज्यादा

 प्रिया  रहता
 |
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 शक्कर  उद्योग  के  बारे में  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  यह  उद्योग  aga  तेजो  के  साथ

 हमारे  देश में  बढ़  रहा  इन  दस  सालों  PAC का  उत्पादन  हमारे  देश  में  करोड़

 करीब  दूना  हो  गया है  जब  कि  संसार  क  अन्य  देशों  की  अपेक्षा यह  देश  बहुत  कम  शक्कर  खाने

 वाला  है  कौर  ait  भी  अनेक  पौर  देशों  के  मुकाबले  यह  केवल एक  दसवां  हिस्सा  शक्कर

 खाता है  ।  जितनी  तेजी  के  साथ  शक्कर  उद्योग  इस  देश  में  बढ़  रहा है  उतना  तेजो  के  साथ

 शक्कर  की  खपत  भी  हमारे  देश  में  यह  नहीं  कहा जा  सकता  ।  पिछले  दो  सालों  में

 २०  नये  चीनी  के  कारखानों  को  स्थापना  क  इजाजत  दी  गई  है  कौर  30  होती  कारखानों

 के  विस्तार  की  इजाजत  दी  गई  जब  देश  में  शक्कर  का  उत्पादन  आ्रागामी ५,  १०  वर्षों

 के  भीतर  काफी  बढ़ने  वाला है  तो  इस  मंत्रालय  को  इस  बात  का  खयाल  रचना  चाहिए  कि

 यह  जो  ज्यादा
 शक्कर  पेदा  ने  वालो  है  वह  पे  न  रह  जाय  कौर  बाहर  के

 देशों  में  उसका

 निर्यात  करने  के  लिए  कोई  माकूल  स्कीम  बनाती  चाहिए ।

 में  शुगर  एसोसियेशन  को  धन्यवाद  देता हूं  कि  पिछने  साल  उन्होंने  नो  प्राचीन  नो  लास

 बेसिस  पर  १३  करोड़  को  शक्कर  बाहर  भेजने  का  प्रयत्न  किया  है  लेकिन  पर्याप्त न  होगा

 और  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  प्रो  तरह  इंतजाम  करना  चाहिए  कि  छककर  को  उत्पत्ति

 जिस  तेजी  के
 साथ

 बड़  रहो  है  उसको  देखते  हुए  वह  उसके  निर्यात  की  व्यवस्था  करे  कौर  स

 चीज के
 ऊपर  उसके  लिए  गौर  करना  बहुत  जरूरी  है  ।

 उपाध्यक्ष  बाकी  चोरों  को  छोड़कर  में  त््राध्र  प्रदेश  की  जनता  की  तरफ  से  कु  रनों

 मांगें  भी  सचिवालय  के  सामने  रख  देना  चाहता हूं  मौर  सबसे  बड़ी  चीज  निजामाबाद  में  जो

 न्यूजपेपर  फैक्टरी  खोलने  का  विचार  सचिवालय  के  सामने है  उसको  जल्दी  से  जल्दी  कार्यान्वित

 किया  जाना  चाहिए

 डिस्ट्रिकट  निजामाबाद  में  एशिया  की  सबसे  बड़ी  शुगर  फैक्टरी  है  ग्रोवर  लाखों

 टन  फोक  वहां पर  जला  दिया  जा  रहा है  ।  उसके लिए  केन्द्रीय  सरकार के  सामने

 एक  बड़ो  भारों  स्कोर  कि  वहां  इस  फोक  को  काम  में  लाकर  waar

 कागज  का  कारखाना
 खोल  दिया  जाय  जिसकी  कैपेसिटी  कम  से  कम  शायद  १  हजार  टन  मासिक

 के  करोड़  होगी
 |

 यह  खोज  २  साल  से  चल  रही  है  ae  प्रभी  तक  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है
 ख़तो-किताबत  के भ्रागे  नहीं  गई  है  जो  कि  हमारे  लिए  एक  तरह का  दाग  है  ।  खासतौर से  इसको

 झर  में  इसलिए  ग्रोवर
 भो  तवज्जह  दिलाना

 agar  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  दूसरी  ऐसी  ही
 फैक्टरों

 के  लिए  प्राइवेट  सैक्टर  में  इजाजत  दी  है  wie  ane  प्राइवेट  सेक्टर  को  फैक्टरी

 पहले  खुल  जायगी  और  वहां  पर  पहले  काम  शुरू  कर  दिया  पता  नहीं  कहां  तक  सही  है
 लेकिन  मैंने

 सुना  हैं  कि  उसके  लिए  बहुत सी  कार्यवाहियां  आगे बढ़  चुकी  हें  कौर  ग्राम  यह  फैक्टरी

 पहले  खुल  जायगी  शर  पबलिक  सैक्टर
 में  खुलने  वालो  फैक्टरी  उससे  छे  रह  जायगी

 तो  यह  भो  कोई  हमारी  होती  को  देखते  माकूल  बात  नहीं  होगी  ।  उसके  afar  स  वक्त
 हिन्दुस्तान  को

 रख  बारों  कागज  को  बहुत  सख्त  जरू
 रत  कल  ही  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय

 ने  इस  खोज  को  सामने  रखते  हूए  यह  कहा  था  कि  किताबें  यहां  पर  सस्ती  होनी  चाहियें  भ्र ौर
 किताबें  तभो  सस्ती  हो  सकता  हं  जब  कि  अ्रख्वबारी  कागज  का  उत्पादन  काफी  मात्रा में  होने लगे
 इसलिए  गवर्नमेंट  को  इस  कौर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  दो  छोटी
 २  मांगें  ai  प्रदेश  की  तरफ  से

 में
 श्र  रखना  चाहता हूं  । लोहे  के  कारखाने

 की
 स्थापना

 क
 बारे

 में  मैने  पहले  भी  कहा  है  पौर  उसको  फिर  दुहराने  की
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 जरूरत  नहीं  हे  लेकिन  इतना  में  जरूर  कहना  चाहता हूं  कि  लोहे  का  चौथा  कारखाना  अगर

 कभी  खुलने  वाला ह  तो  उसके  लिए  दक्षिण  में  ही  स्थान  रेना  चाहिए ।  दक्षिण  में  एक  का  रखाना

 खुलने
 की  बहुंत  जरूरत

 हं
 |  श्रब  कोई  कहेंगी

 कि  यह  कारखाना मैसूर
 हो  अओर  कोई  कहेगा

 कि  झ्रांध्र  में कायम ही  लेकिन  मुश्ते  इससे  कोई  सरोकार  नही ंहं  ।  वैसे  में  यह  बतलाना  चाहता

 हूं  किइस  सम्बन्ध  में  a  गवर्नमेंट  ने  भी  एक  प्रपोजल  भेजा है  कि  यह  लोहे  का  कारखाना

 राजमुन्द्री  में  खोला
 जाय  रोक  बस्तर  की  ओर  को  काम

 में
 लाया  जां  सकता  है  कौर

 हिजरी  में  सरकार  के  सामने  रखना  चाहता हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  सदस्य  खत्म  करे ं।

 भी  कोरटकर
 :

 दो  कारखानों
 के  लिए  में  कौर  कहना  चाहता हुं  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  ल जो भ्रापने  कहे ंहें  पहले  उनको  तो  लग  जाने  दीजिये  बाद  में  दूसरों

 के  लिये  कहियेगा

 श्री  कोरटकर :  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  की  स्कीम  बहुत  दिनों  से  सरकार  के  सामने  है  att  में

 चाहता हूं  कि  रामगुडम  या  सेंगारानी  में  फर्टिलाइजर  फैक्टरी  खोली  जाय  दूसरे

 पट्टी  में  डीजल  मैराइन  इंजन्स  का  कारखाना  खोला  जाय
 ।  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  खुद

 ये  दोनों  चीजें  ह  भ्र  मेरा  निवेदन हं  कि  उस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  शीघ्र  की

 जाय |

 इंस  मंत्रालय  के  जो  खच  के  भ्रनुदान  रक्खे  गये  उनको  स्वीकार  किया  जाय  उन

 पर  कोई  न वटमाशन  स्वीकार  न  किया  जाय  ।

 श्री  देवरिया  उपाध्यक्ष  सरकारी  ae  गर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में

 उद्योग  की  वृद्धि  हुई  हूँ  ।  पर  बड़े  दुख  की  बात  हूँ  कि  क्षेत्र  हमेशा  शिकायत  करता

 रहता  ह  कि  उसके  साथ  भ्र न्याय हो  रहा हैँ  ।  विशेष  रूप  दड़ा  काण्ड  के  बाद  तो  सरकारी  क्षेत्र

 को  काफी  बदनाम  किया  जा  रहा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  वास्तव  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्य

 करना  यदि  दोनों  क्षेत्रों  में  सहयोग  से  काम  हो  तो  बहुत  लाभों  सकता समवाय

 विधि  प्रयास  विभाग  तथा  विनियोजन  के  संबंध में  भी  काफी  वाद-विवाद  चल  रहाहै  |  मंदिर

 काण्ड  के  बाद  तो  लोगों  में  काफी  गलतफहमी  पैदा हो  गई  ऐसा  स्थिति  में  सरकार  को

 ऐसी  नीति  का  अनुसरण  करना  चाहिए  कि  दोनों  को  सहायता  देने  की  मध्यवर्ती  नीति  को

 अपनाया  सरकार  दोनों  क्षेत्रों  को  धन  दे  ।  दोनों को  अपना  काम  चलाने  की  छट द  दे

 पर  ऊपरी  नियंत्रण  सरकार  स्वय  हाथ  यह  कोई  नयी  नीति  नहीं है  |  मैसूर
 राज्य  सरकार  इस  नीति  का  पालन  कर  रही है  गर्त  यदि  सरकार  इस  नीति

 का  अनस रण थि
 कर तो  काफी  लाभ  हा  सकता है

 उद्योगों  के  मामले  में  मैसुर  प्रग्रणी  रहा  संयुक्त  स्कन्ध  समवाय  बना  दिये  गये  हैं
 जिनमें  सरकार  के ५६% ग्रंश  है  ।  सरकार

 धन
 देती  है  कौर  समवाय  को  स्वतंत्रता  पूर्वक  काम  करने

 की  छट  देती हूँ
 पर  नियंत्रण  अपना  स्वयं  रखती  परिणाम यह  हे  कि  गैर-सरकारी  तथा

 सरकारी  क्षेत्रों  में  काफी  सहयोग  हिन्दुस्तान  wc,  मसूर  चीनी
 मंसुर

 कागज  मिल
 सब  इसी  आधार

 पर
 चलाये

 जा  रहे  हैं
 कौर  उनका  काम  बहुत  अच्छा  चल  रहा हैँ

 मेरा  निवेदन हें  कि  केन्द्रीय  सरकार
 भी  इसी  नीति

 का  अनुसरण  क्यों  नहीं  कर  wee  |
 ee

 भ्रंग्रेजी  में
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 सरकार  को  यह  नहीं  करना  चाहिए  कि  वह  सभी  उद्योगों  को  ०५  हाथों  में  लेने की  कोविद  करें

 बल्कि  उसे  गर-सरकारी  उपक्रमों  को  मदद  करनें  की  नीति  चाहिए  ।

 टेल्को  के  बारे में  श्री  फीरोज  गांधी  नें  बहुत  सी  बातें  बताई ।  सभा  ने  भी  जोरदार

 दादो ंमें  मांग  की  कि  इसका  राष्ट्रीकरण  कर  दिया  जाय  ।  पर  यह  नीति  गलत  मेंने

 माना कि  सरकार ने  इस  संस्था  को  इंजनों  के  निर्माण के  लिए  जो  धन  दिया  है  उसका  उपयोग

 यह  संस्था  इंजनों के  निर्माण  में  न  करके  अन्य  कामों  में  कर  रही  ठीक  यदि  सरकार

 उसी  धन  जो  टेल्को  को  सरकार  ने  दिया  टेल्को  के  अंश  खरीद  कर  उसकी  अ्रंशधारी

 बन  जाये  तो  बहुत  बरच्छा  प्रबन्ध  तथा  कार्य  शादी  उसी के  हाथ  में  रहे  र  नियंत्रण

 सरकार  करे  ।  सरकार  क प्रतिनिधि  इस  उद्योग  के  सरकारी  हितों  की  रक्षा  करेंगे  ।  यह  बहुत

 उत्तम  उपाय  इसी  प्रकार  की  was  संस्थायें  हैं  जैसे  जेसप्स  शादी  ।  उनके  बारे  में  भी

 सरकार  को  यही  नीति  अपनानी  इससे  घन  का  अपव्यय  नहीं  होगा  कौर  देवा  के  अधिकतम

 लाभ  की  दृष्टि  से  उद्योग  को  चलाया  जा  सकेगा  ।

 कच्ची  फिल्मों  के  उद्योग  के  संबंध में  में  यह  बताना  चाहता हूँ  कि  इनके  रायात  में  हमें

 काफी  विदेशी  विनिमय  का  व्यय  करना  पड़ता  मंसुर  राज्य  सरकार  ने  एक  फ्रांसीसी  फर्म

 की  सहायता से  एक  फिल्म  कारखाना  खोलने  का  निश्चय  किया  सभी  बातें  ते  हो  गई  थो

 केवल  करार  पर  हस्ताक्षर  होने  बाकी  थे  पर  इसी  बीच  केन्द्रीय  सरकार  ने  कहा कि  वह  स्वयं

 एक  फिल्म  कारखाना  खोलना  चाहती हैँ  ।  ठीक  केन्द्रीय  सरकार  ही  खोले  पर  ध्यान  रहे  कि

 मैसूर  राज्यश्रौर  मंसुर  की  जनता  से  छीन  कर  इस  उद्योग को  मंसुर  के  बाहर  न  शुरू  किया  जाये

 सरकार से  मेरा  निवेदन है  कि  वह  इस  करवाने  को  मैसूर  में  ही  स्थापित  करे

 हथकरघा  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  कहने के  में  सिल्क  उद्योग  के  बारे में  कुछ  कहना

 चाहता हूँ  ।  पिछले  ५  वर्षों से  इस  उद्योग  में  कुछ  वृद्धि  हुई  यद्यपि  सरकार ने  इस  सम्बन्ध

 में  कांफी
 घन  दिया  पर  योग्य  तथा  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  कमी

 के
 कारण  उतनी  उन्नति  नहीं

 हो  सकी  जितनी  होनी  चाहिए  थी  ।  इस  उद्योग  के  संबंध  में  भी  मंसूर  राज्य  भ्रग्रण  रहा

 है  तौर  लगभग  so  प्रतिशत  कच्चा  रेशम  मंसूर  में  ही  पदा  होता  सिल्क  के  लिये

 विदेशी  व्यापार  में  भी  बहुत  गुंजाइश  है  ।  इत  उद्योग  को  वृद्धि  के  लिये  सरकार  को  कौर  अधिक

 ध्यान  देना  चाहिये  ।  सिल्क  बोर्ड  के  कार्यालय  को  बम्बई  से  हटा  कर  बंगलौर  में  कर  दिया गया  था

 पर
 उसे

 फिर
 हटा  कर  बम्बई  भेजने  का  विचार  है

 ।  यदि
 इसे  बम्बई  भेज  दिया  जाय

 तो
 उद्योग

 को  बहुत
 हानि  होगी  क्योंकि  बंगलौर  में  रह  कर  यह  बोझ  इस  उद्योग  की  उन्नति  के  लिये  तथा  अपनों  योजनाश्रों
 की  कार्यान्वित  के  लिये  बहुत  कुछ  सहायता  कर  सकेगी  ।  सिल्क  बोले  को  बंगलौर  में  हो  रहने  दिया
 जाये

 उद्योग  को  काफी  sala  हुई  है  फिर  भो  water  लक्ष्य  को  प्राप्ति  नहीं  हो  पाई

 केवल  हथकरघा  सप्ताह  मनाने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 ।

 कभी  बहुत  से  बुनकर  हथकरघा  सहकारी
 समितियों के  सदस्य  भो  नहीं  बने  हैं  ।

 कया  में
 जान

 सकता  हूं  कि  इस  का  कया  कारण  है  ?
 क्रय-विक्रम  समिति  को  स्थापना  v  वर्ष  पुत्र  हु  ३

 या
 ४

 लाख  रुपये  वह  व्यय  कर  चुको  है  पर  अन्य
 समितियों  तथा  क्रय-विक्रय  समिति  में  श्र  ा  सम्बन्ध  नहीं  स्थापित  हो  पाया  है  ।  विशेषतया  हमारे
 राज्य

 में  हथकरघा  उद्योग  का  अच्छा  विकास नहीं  हो  पाया  है  ।  बुनकरों को  घाटा  हो  रहा  है  ।  मिल  उप
 कर  निधि  का  प्रयोग  गलत  कामां

 के  लिये  किया  जा  रहा  है
 ।

 इसे  रोका  जाना  चाहिये  श्रौर इस इस
 निधि  को  इस  उद्योग  की  वृद्धि  के  लिये  लगाया  जाना  चाहिये  |

 406
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 मांग  कटौती

 संख्या  कटौती  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  आघार  कंटीतीं  कीं  सोंधी

 संख्या

 ा

 र  १२३  श्री  fro  Fo  चौधरी  मंत्रालय  कें  yates  राष्ट्रीयकृत  व्यापार  राशि  घंटा  कर  ?

 ि  निगमों  सम्बन्धी  नीति  रु०  कर  दी  जाये

 १४५६  श्री  ato  रा०  चाव  उद्योंगों  कें  संतुलित  खण्डित  विकास  की  fer  घटा  कर  १

 आवश्यक्ता  रु०  कर  दी  जाये

 १५७  श्री  दा०  रा०  चावन  औद्योगिक  विकास  में  खण्डीय  समानता  राशि  घटा  कर  १

 के  कारण  उत्पन्न  समानता यें  रु०  कर  दी  जाये

 Qs  श्री  जगदीश  अवस्थी  संतुलित  निर्यात  नीति  के  विकास  में  प्रस  राशि  घटा  करें  १

 फलता  रु०  कर दी  जाये

 ४७  श्री  नाशिर  भरूच  राशि  धर्मी  करें  १ aaa  भ्रनुज्नप्तियों  के  जारी  करने  की

 नीति  रु०  कर  दो  जाये

 ge  श्रीं  दा०  रा०  चौवन  वस्त्रउंद्योंग  की  सैंम्स्यायें  १००  रुपये

 १८०  श्रीं दा०  रो०  चौवन  १००  रुपये

 १८१  श्री दा०  रा०  चावन  कोयला  परियोजना  के  निकट  १००  सांये

 उं  रक  कारखाना  स्थापित  करने  में

 प्र सफलता

 १८२  श्री  दा०  रा०  चावन  कोल्हापुर  में  अल्युमीनियम  कारखाना  १००  रुपये
 स्थापित  करने  में  प्र सफलता

 १८३  श्री  दा०  रा०  चावल  महाराष्ट्र  पौर  गुजरात  में  कुछ  चीनी  १००  रुपये

 मिलों  को  arara  म्रनुज्ञप्तियां  न  देना

 ROX  श्री  तंगामणि  मूंगफली  तथा  अन्य  तेलों  के  निर्यात  की  १००  रुपये
 आज्ञा  न  देना



 १८  8eys  अनुदानों  की  मांग  २७०७

 मांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  भ्र धार  कटौती की  राशि
 कि

 T
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 २०६  श्री  तंगामणि  कपड़ा  मिल  की  मशीनों  के  लियें  बिना  १००  रुपये

 इस्तेमाल  किये  गये  लाइसेंसों को  रद्द

 करने  में  प्र सफलता

 २१६  श्री  बि०  दास  गुप्त  सचिवालय  तथा  अन्य  विभागों  में  १००  रुपये

 शिकारियों  तंथा  aa  कर्मचारियों

 के  वेतनों  तथा  भत्तों  में  प्र समानता

 को  कम  करने  की  आवश्यकता

 Rve  श्री  वें०  पृ०  नायर  वनस्पति  तेल  के  निर्यात  सम्बन्धी  नीति  १००  रुपये

 २५०  श्री  वें  ०  प०  नायर  व्यापार  वृद्धि  के  लिये  दलों  को  बाहर  १००  रुपये

 भेजने  सम्बन्धी  नीति

 ७२  श्री त् ०  पृ०  नायर  १००  रुपये भारतीय  चाय  का  उचित  मूल्य  पर

 संभरण  करने  में  सफलता

 २७३  श्री  वें०  वू ०  नायर  कलकते  कौर  कोचीन  में  चाय  के  नीलाम  १००  रुपये

 पर  कुछ  संस्थाओं  के  एकाधिकार  को

 रोकने  में  TERA

 ROX  श्री  वें०  प्०  नायर  व
 निर्यात  के  महानिदेशक  के  १००  रुपये

 कार्यालय  कां  संचालन

 श्री  वृ ०  प०  नायर ३०६  उपभोग वेस्तुझ्मों  के  grata  के  लिये  १००  रुपये

 उचित  नीति  का  न  अपनाना

 Roy  श्री  वें०  प्०  नायर  qe  अ्नु्नप्तियों  उपभोक्ता  १००  रुपये

 ग्रा यात  अ्रनुजप्तियों  का  दुरुपयोग ग

 Zo  श्री  वें०  प०  नायर
 की  उपभोक्ता  भ्रनुज्ञप्तियों  का  १००  रुपय

 दुरुपयोग

 Rok  श्री वें  ०  पृ०  नायर  लाल  पुस्तक में  ५  से  १०  लाख तक  के  १००  रुपय
 Taz AD  से per

 मूल्य की  दों का  एक  ही

 क्रम में  रखना

 एएए
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 निगम  का  व्यापार  बढ़ाने  में
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 BY  श्री 1०  प०  नायर  व्यापार  की  मात्रा  बढ़ाने  में  असफलता  १००  रुपये
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 २७०९ १६  १९४५८  मनु  दानों  कीਂ  मांगें

 भांग  कटौती

 कटौती  का  आधार  कटौती की संख्या
 प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम
 सख्या

 eee  SED casa  ere  SSS  Cee  a  ae  ae  a  ee  a  ह  ome

 न  ३३७  श्री  प्र०  के०  देव  उड़ीसा  ड़ी  की  पत्तियों के  व्यापार  १००  रुपय

 पर  से  एकाधिकार  हटाने  की

 र्यकर्ता

 SGo  श्री  नादिर  भरूचा  वस्त्र  मिलों  को  बन्द  होने  से  रोकने  में  १००  रुपये

 ग्र सफलता

 दर  श्री  ASAT  सेवायों के  संचालन  व  बन्द  होने  की  १००  रुपये

 जांच  के  लिये  उद्योग  तथा

 विनियमन  अधिनियम के  अन्तर्गत

 प्रभावी  प्रक्रिया  बनाने  में  प्र सफलता

 १२५,  श्री  घोषाल  ,  सूती  वस्त्र  के  विकास  सम्बन्धी  नीति  राशि  घटा  कर  १

 स०  कर  दी  जायें

 XE  जल्दी में  कौर  अधिक  शभ्रौद्योगी  करण  रानी  घटा  कर  2 श्री  fio  दास  गुप्त
 के

 कारण  छोटे  उद्योगों  के  विकास  की  रु०  कर  दी  जाये

 सम्भावनाओं  का  समाप्त  होना

 १६०  श्री  जगदीश  अवस्थी  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  लिये  उचित  राशि घटा  कर  १

 उपबन्ध  करने  में  असफलता  रु०  कर  दी  जाये

 शद  श्री  जगदीश  अवस्थी  राशि  घटा  कर  १

 उपबन्ध  न  करना  रु०  कर  दी  जाये

 क़द्र  श्री  गंदा  अवस्थी  उद्योग  के  oe  tl  स wWata W wanes में  rats क ब  हक  ता  राशि घटा  कर  १

 रु०  कर  दी  जाये

 ह  श्री स०  म०  बनर्जी  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  होने  से  रोकने में  १००  रुपये
 असफलता

 ~
 श्री स०  म०  बनर्जी

 जूट  मिलों  को  बन्द  होने  से  रोकने  में  १००  रुपये

 |  ey  सुख  म०  बनर्जी  १००  रुपये उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  का
 विकास

 ee  ह
 ——



 २७१०  अनुदानों  की  मांगें  १९  géys

 मांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  प्रस्तावक  का  नाम  कठौती  का  आवास  कटौती  की  रोधी

 संख्या

 लॉटरी टॉटिाॉोटोटाटटटटट

 र  ४६  श्री  स०  म०  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  छोटे पै  माने  १००  रुपये

 के  भ्रमित  उद्योग  स्थापित  करना

 vy  श्री स०  म०  बनर्जी  रूस  कौर  पोलैण्ड  को  जूतों  का  निर्यात  १००  रुपये

 करने  में  असफलता

 है Vs  श्री  स०  म०  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश  में  बुनकर  सहकारी  १००  रुपये

 तियों  को  रियायत  न  दिया  जाना

 OX  श्री  घोषाल  पश्चिमी  बंगाल  में  कुटीर  उद्योग  का  १००  रुपये

 विकास  करने  में  सफलता

 ७६  श्री  घोषाल  हावड़ा  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  का  १००  रुपये

 विकास  करने  में  प्र सफलता

 \9\9  श्री  घोषाल  पश्चिमी  बंगाल  में  रेशम  उद्योग  का  १००  रुपये

 विकास  करने  में  सफलता

 9G  श्री  घोषाल
 पश्चिमी

 बंगाल  में  हथकरघा  उद्योग  का  १००  रुपये

 विकास  करने  में  असफलता

 प्र  श्री  घोषाल  १००  रुपये पश्चिमी  बंधाल  में  सूती  मिलों  को  बन्द

 होने  से  रोकने  में  प्र सफलता

 प्र  श्री  घोषाल  पश्चिमी  बंगाल  में  जूट  मिलों  को  बन्द  १००  रुपये

 होने  से  रोकने  में  सफलता

 देश  श्री  घोषाल  पश्चिमी  बंगाल  में  चाय  व्यापार पर  १००  रुपय

 नियंत्रण  रखने  में  प्र सफलता

 पं  श्री  घोषाल  दुर्गापुर  में  औषधि  निर्माण  योजना  की  १००  रुपये
 प्रगति  में  प्र सफलता

 ay, *  att  घोषाल  सीमेण्ट  बनाने  के  लिए  पुरुलिया के  चूने  १००  रुपये
 के  पत्थर  का  उपयोग  करने  में

 फलता  लट  ———



 १६  Leys  झनुद्ानों  की  मांगें  २७११

 मांग  कठौती

 कटौती  का  भरा धार  कटौती की  राशि संख्या  प्रस्ताव  कठौती  प्रस्तावक का  नाम

 संख्या

 २  ८६  श्री घोषाल  पश्चिमी  बंगाल  में  सीमेंट  की  चो  बाज़ारी  १००  रुपये

 gs  श्री  घोषाल  व्यापार  निगम  का  काय  संचालन  .  १००  रुपय

 १२६  श्री  घोषाल  सूती  वस्त्र
 व्यापार  संवर्धन  परिषद्  १००  रुप  ये

 काय  संचालन

 १३०  श्री  घोषाल  १००  रुपये राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  का

 Ian  श्री  दा०  रा०  चाबने  बम्बई  के  मराठी  क्षेत्र  में  कुटीर  उद्योगों  १००  रुपये

 के  विकास  में  सफलता

 १८४  श्री  दा०  रा  चावन  महाराष्ट्र  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  १००  रुपये

 ii

 १८६  श्री दा०  पु०  चावल  उत्तर  व  दक्षिण  कोल्हापुर  १००  रुपये

 रत्नागिरि में  छोट  पैमाने  के  उद्योगों

 के  विकास  में  सफलता

 259.0  श्री  दा०  रा०  चावल  महाराष्ट्र में  सुती  कपड़े  की  मिलों  को  १००  रुपय

 बन्द  होने  से  रोकने  में  असफलता

 श्री  तंगामणि  मद्रास  में  विरुद्ध नगर  में  बिजली  करघों  १००  रूपये २०७
 वाले  कारखाने  के  बन्द  होने
 को  रोकने  में  असफलता

 Q05  श्री  तंगामणि  हथकरघा उद्योग  के  विकास  के  लिए  १००  रुपये
 अपर्याप्त  भ्रनुदान

 Rok  श्री  तंगामणि  १००  रुपये हथकरघे  से  बने  वस्त्र  की  छट  में
 की

 गई
 कटौती  को  पूरा  करने  में  सफलता

 २१०  श्री  तंगामणि
 नम्बर  चर्खा  के  लिये  बहुत  अधिक  राशि  १००  रुपये

 करना

 न  ाााय्ुल्यएयईएऋतएयत  ह वल



 २७१२  श्री  दानों  की  मांगें  बुधवार  १£  Feys

 भांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  ज  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती  की  राशि

 संख्या

 रटाए  लपटा  7070

 २११  श्री  तंगामणि  .  बिजली  से  चलने  वाले  कारखानों  में  १००  रुपये

 दियासलाई  का  उत्पादन  कम  करने

 म  असफलता

 २१२  श्री  तंगामणि  बी०  सी०  डी०  श्रेणी  के  दियासलाई  १००  रुपये
 को  संरक्षण  देने  में

 असफलता

 २१३  श्री  तंगामणि  कपड़े  की  मिलों  को  बन्द  होने  से  रोकने  १००  रुपये

 में  असफलता

 २१८  श्री  बि०  दास  गुप्त  पुरुलिया में  छुरी  व  बढ़ईगीरी  के  १००  रुपये

 रोजगार  उद्योगों  का  विकास  करने  में

 असफलता

 Bee  श्री  बि०  दास  गुप्त  पुरुलिया  में  लाख  उद्योग  के  विकास  के  १००  रुपये

 लिए  पर्याप्त  उपाय  करने  में  प्रस  फलता

 २२०  श्री  बि०  दास  गुप्त  पुरुलिया  जिलें  में  टसर  उद्योग  के  विकास
 १००  रुपये

 में

 २२१  श्री  बि०  दास  गुप्त  कलकत्ता  के  छोटे  पैमाने  के  कांच  उद्योग  १००  रुपये

 को  बढ़ाने  व  सं  रक्षण  देने  में  प्रस  फलता

 २२२  श्री  बि०  दास  गुप्त  भारत  में  कुटी  र  छोटे  पैमाने  के  ग्रामों  १००  रुपये

 द्योगों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  कराने  में
 असफलता

 २२३  छोटे  पैमाने  के  उद्यागों  के  कारीगरी  Ht श्री  बि०  दास  गुप्त  १००  पये

 ऋण  उपलब्ध  कराने  में  असमर्थता

 Qe  श्री  बि०  दास  गुप्त  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उत्पादन  के
 ्

 १००  रुपये
 म

 असफलता
 कय-विक्रय

 को  संगठित  करने



 २७१३ १९  Vey  अनुदानों  की  मांगें

 मांग  कटौती  कटौती  प्रस्तावक  का  का  ग्रा घार  कटौती  को  राशि

 नाम
 संख्या  प्रस्ताव

 सख्या

 2  २२५  श्री बि०  दास  प्त  ,  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उत्पादन  के  १००  रुपये

 लिए  सस्ते  परिवहन  की  व्यवस्था

 करने  में  प्र सफलता

 २२६  श्री  बि०  दास  गुप्त  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  निगम  को  १००  रुपये

 विकेन्द्रीकरण  के  ग्रा धार  पर  संगठित

 करने  में  प्र सफलता

 २२७  श्री  बि०  दास  गुप्त  पश्चिमी  बंगाल  में  बहरामपुर  से  केन्द्रीय  १००  रुपये

 रेशम  कीट  पालन  संस्था  का  हटाया

 २२८  श्री  बि०  दास  गुप्त  खादी  व  ग्रामोद्योग उद्योग  के  जिले-वार  १००  रुपये

 केन्द्र  स्थापित  करने  में  प्र सफलता

 कलकत्ते  में  काफी  हाउसों  का  बन्द  होना  १००  रुपये २२९६  श्री  बि०  दास  गुप्त

 २३०  पुरुलिया  में  एक  सीमेण्ट  निसान  १००  रुपये श्री  बि०  दास  गुप्त

 पित  करने  में  असफलता

 र  श्री  वें  odo  नायर  इंडिया काफी  हाउस  के  छंटनी  किये  १००  रुपये

 गये  कर्मचारियों  को  उचित  सहायता

 देने  में  सफलता

 २५२  श्री त्र ०  Fo  नायर  :
 इंडिया  काफी  हाउस  को

 बन्द
 करने  की  १००  रुपये

 नीति

 रश्क  श्री  तरू ७  नायर  रसायनिक  उद्योगों  में  एकाधिकार  को  १००  रुपये
 रोशन  में  प्रस फलत

 Ray  ait  वृ ७  To  नायर  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  सूत  at  १००  रुपये

 लिच्छवियों  1  उचित  मूल्य  की

 करने  में  ग्र सफलता

 ४५  श्री अ»  1०  नायर  वस्त्र  उत्पादन  में  लगे  छोट  कारण न  १००  रुपये

 की  कठिनाइयां
 a



 Wwe
 अनुदानों  की  मांगें  VE  Rays

 मांग  कठौती  कटौती  प्रस्ताव  का  कठौती  का  अ्ाधपर  कटौती  की  राशि

 संख्या  प्रस्ताव  ताम

 संख्या

 रुपय

 RAG  श्री वें०  To  नायर  भारतीय  मानक  संस्था  के  मानों  के  १००

 प्रयोग  में  भ्रष्टाचार  को  रोकने
 ~

 में

 २४७  श्री  वें०  प०  नायर  गैर-सरकारी  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों  १००

 द्वारा  भारतीय  मानक  संस्था  को

 ता  व  धन  दिया  जाना

 RAS  श्री [०  प०  नायर  उत्पादकों  का  सर्वोत्तम  स्तर  बनाये  १००

 रखने  म
 प

 Rue  श्री  वू ०  To  नायर  भारतीय  मानक  संख्या  के  मानों  के  200

 निर्धारण  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 का  प्रभाव

 र  ६०  श्री त्र ०  To  नायर  200 भारतीय  संस्था  को  पुर्णतः

 सरकारी  संस्था  बनाने  की  झावद्यकता

 २६१  श्री  Fo  प०  नायर  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  निर्धारित  १००

 मान  के  आघार  पर  किस्मों  की

 जांच  कराने  की  अ्रावश्यकता

 २६२  श्री  दें  प०  नायर  गी  साधनों से  कच्चा  माल  तेयार  १००

 4H
 करने  वाले  उद्योगों  का  विकास  करने

 ग्र सफलता

 २६३  श्री  व०  To  नायर  काजू  के  तेल  का  श्रौद्योगिक  प्रयोग  १००

 असफलता करने  में

 RR  श्री  वें०  प०  नायर  पूंजी  तथा  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  निर्माण
 ~  १००

 म  वि  i  एकाधिकारियों  को

 रोकने  न  असफलता

 २६४  श्री त्र ०  To  नायर  रसायनिक  उद्योग  संबंधी  होती
 १००

 नन  ना-न



 १६  १९५८  अनुदानों  की  मांगें  १५

 मांग  कटौती

 कटौती  का  अधार  कटौती  को संख्या
 प्रस्ताव

 प्रस्तावक  का  नाम

 अ  क  ay  ee  ि  es  ey  किय  SE  SS  क  Sec
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 २६६  श्री  वें०  प०  नायर  १००
 भारतीय

 मानक  संस्था  का  काय

 संचालन

 Rov  श्री qo  To  नायर  नारियल  उद्योग  को  समुचित  Roo

 सहायता देनें  में  असफलता

 Red  श्री तरण  पृ०  नायर  नारियल  को  हाथ  से  कातनें  वालों  १००

 श्रमिक  दशा  सुधारने  में

 असफलता

 २७६  श्री (०0  To  नायर  जटा  की  चटाइयों  के  निर्यात  की  वृद्धि
 ~

 Roo

 ||  असफलता

 PACIC)  श्री  वें०  प०  नायर  नारियल  के  छिलके से  जटा  निकालने  १००

 के  काम में  कम  करने के

 लिये  गवेषणा  करने  में

 R95  श्री  वें०  प०  नायर  सरकारी  भवनों  में  नारियल  जटा  की  १००

 दरियों  व  चटाइयों  को  प्राथमिकता

 देने  में  अ्रसमथंता

 Roe  श्री वें०  प०  नायर  नारियल  के  छिलके  को  अत्यावश्यक  Roo

 पण्य  घोषित  करने  की  श्रावव्यकता

 X50  श्री  वें०  प०  नायर  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  रबर  कारखाना  Ros

 खोलने  में  असफलता

 श्री  व  ०  पृ०  नायर  .  बम्बई  राज्य  में  एक  रबर  कारखाना  १००
 २८१

 खोलने  की  अनुमति  देनें  में  एक

 समवाय के  साथ  पक्षपात

 Tak  श्री qo  व्०  नायर  टायर  ae  बनाने  वाले  नयें  कारखानों  200

 के  रबर  क्षेत्रों  में  खोले  जाने  की

 व्यवस्था  करने  में  प्र सफलता

 २८३  श्री  वें०  प०  नायर  रबर  का  सामान  बनाने  में  विदेशी  १००0

 समवायों  द्वारा  बहुत  लाभ  कमाया

 जाना
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 २७१६  अनुदानों  की  मांगें  १४  4s

 मांग  कटौती

 सख्या  प्रस्ताव  कठौती प्रस्तावक का  कटौती का  आधार  कठौती  की  राशि

 सख्या

 स्वय

 २८४  श्री  वें०  प०  नायर  नारियल
 के  जटा  के

 बुरादे
 को

 उपयोगी  १००

 काम  में  लाने  के  लिये

 कराने  में  सफलता

 श्री  प्र०  क े०  देव रह
 उद्योगों

 के
 विकास

 में  क्षेत्रीय  १००

 मानता

 REX  श्री पृ०  के ०  देव  १०० उड़ीसा  के  फूल  बनी  व

 बोलन गिरि  जिलों  को  छोटे  उद्योगों

 के  सस्ती  बिजली  उपलब्ध

 कराने  की  श्रावस्यकता |

 Req  श्री  प्र०  के०  देव  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  एक  प्रियतम  १००

 संयंत्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  प्र०  के०  देव Veg  कालाहांडी  जिले  में  केसिंग  में  कागज
 ~

 200

 का  कारखाना  स्थापित  करने  म

 बिलम्ब

 Res  श्री  प्र०  के  ०  देव  मलकांगिरि  में  एक  कागज  मिल  बनाने  १००

 Ree  श्री  To  Ho  देव  सम्बलपुर  में  एक  सीमेण्ट  कारखाना  १००

 स्थापित  करने में  विलम्ब

 Rey  श्री र ह  To  नायर  सीमेंट  उद्योग  तथा  हयूम  पाइप  क  १००

 निर्माण  में  एकाधिकार  को  रोकने

 में  असफलता

 Ree  श्री  ५०  नायर  मध्यम  पैमाने  व  छोटे  पैमाने  के  Roo

 सलाई  उद्योग  की  स्थिति

 ars  श्री  प०  नायर  प्रौद्योगिक  उत्पादों  में  मूल्यों  की
 200

 बड़ी  रोकने  में  सफलता

 ाावुब



 अनुदानों  की  मांगें  २७१७ शनिवार  १६  १९४५८

 मांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  कठौती  प्रस्तावक  का  नाम  कठौती  का  शिखाधार  कटौती  की

 संख्या

 ss  ee.  a  याण

 रे  ३२  श्री  वें०  प०  नायर  प्रफुल्ल  झ्रायोग  के  कार्य संचालन का  200.0

 मुल्यांकन  करने  के  लिये  एक

 ora  की  नियुक्ति  की  aaa.

 कता

 २  RRo  श्री  वें०  प०  नायर  साइकिल  निर्माण  उद्योग  की  स्थिति  १००

 ई  श्री  वें०  प०  नायर ३३१  गोल  हल्दी  शादी  Roo

 मसालों से  चीजों  के  बनाने  को

 प्रोत्साहित  करने  में  ग्र सफलता

 २  ३३२  श्री  To  नायर  गया  थीस  ग्रास  घायल )  20o

 से  विधमान  तैयार  करने  में
 ~

 स्रसफलता

 रे  RRR  श्री Fo  प०७  नायर  Loo केरल  की  खनिज  बालू  से  प्रौद्योगिक

 कार्यों  के  लिये  उपयुक्त  वस्तुओं
 के  उद्योगों  का  न

 शुरू
 किया  जाना

 RRY  श्री  व०  प०  नायर  नये  उद्योगों  के  समान  वितरण  के  लिये  १००

 समुचित  कदम  उठाने  में  प्र सफलता

 श्री  वें०  पृ०  नायर र  RY  अदरक  alle  का  टिंक्चर  के  200

 बनाने  के  लिये  उपयोग  न  किया  जाना

 र  R36  श्री  प्र०  के०  देव  जूनागढ़  में  एक  चोरी  का  कारखाना  200

 स्थापित  करने  की  श्रावइ्यकता

 2  BRE  श्री  Ho  देव  कालाहाडी  कौर  को  रापट  की  पहाड़ियों  Loe

 पर  काफी  के  बाग  लगाने  की

 भ्रावश्यकता

 20.0  श्रोप्र०  क े०  देव  उड़ीसा  में  टीटागढ़  या  afar  में  एक  200

 आद्योगिक  क्षेत्र  बनाने  की

 आवश्यकता

 २  दे  श  श्री  प्र ०  के ०  देव  उड़ीसा  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  १००

 को



 २७१८  अनुदानों  को  मांगें  १९  ard,  Fes

 मांग  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  का  कटौती  का  आधार  कटौती  की  राशि

 संख्या  नाम
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 ३४२  श्री  प्र०  के०  देव  १०० उड़ीसा  में  कागज  उद्योग  का

 करण

 ३४३  श्री  प्र०  के०  देव  उड़िया  टाइपराइटर  बनाने  के  १००

 लिये  qatar  सहायता  न  देना

 RSE  श्री  ू ०  के ०  देव  देश  में  सीमेंट  की  चोरबाजारी  १००

 RV  श्री  तंगामणि  १०० जेंसंप्स एंड कम्पनी तथा एंड  कम्पनी  तथा  मूंदड़ा के  भ्रमण
 सेवायों  के  प्रबन्ध  के  लिये  नियंत्रकों

 का  नियुक्त न  किया  जाना

 २६७  श्री  वृ ०  प७०७  नायर  समाचार  ढारा  समवाय  के  १००

 उल्लंघन  को  रोकने  में  प्र सफलता

 २६८  श्री  | हू +  To  नायर  समवाय  विधि  का  संशोधन  करने  की  १००

 आवश्यकता  ताकि  समवाय लोगों  को
 धोखा न  दे  सकें  |

 २६९  श्री  To  नायर  विदेशी  व्यापार  का  लेखा  रखने  को  प्रणाली  १००

 में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता

 २७०  श्री  उठ  To  नायर
 fereait  व्यापार  के  लिये  भावी  योजना  का  १००

 न  तेयार  किया  जाना

 २७१  श्री  do  प०  नायर
 विदेशों  व्यापार  के  पर्याप्त  विविधीकरण  १००

 में  सफलता

 Roy,  नौवें त् ७  To  नायर  नारियल  जटा  व  नारियल  जटा  के  १००

 उत्पादन  का  विदेशों  में  व्यापार

 बढ़ाने  को  श्रावस्यकता

 Rsk  श्री  तू ०  पृ०  नायर  नारियल  जटा  का
 बढ़ाने  में  १००

 असफलता

 Qa  श्री  वें०  प०  नायर  भारतीय  चाय  के  निर्यात  को  ७ रप  हाथ  १००

 में  लेने  में  प्र सफलता
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 सख्या  प्रस्ताव  कटौती  प्रस्तावक  का  कटौती  का  आघार  कटौती  को

 सख्या
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 २८८  श्री वें ब्०  प०  नायर  चाय  निर्वात को  बढ़ाने  में  असफलता  १००

 ३१८  श्री बूँ ०  प०  नायर  १०० नीतियों  द्वारा
 ग्सि

 aaa को  रोकने  मे
 असफलता

 ३१६  श्र  व्०  प०  मायर  व्यापारिक  संस्था
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 १०६  2Vc  श्री  प्र०  कें०
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 ट  पर  प्रदीप  स  he

 जहाज  कीर खान  atta  |
 आवश्यकता

 - a क  कन

 ्य  ये  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  हैं  ।  ह्

 भी  जगदोदा  श्रवस्थो
 :

 उपाध्यक्ष  art  दर  से  atfarsy  we  उ

 नय  के  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  हो  रही है  ।  इस  के  पहले  कि  हम  अनुदानों के  rag

 विचार  यह  शभ्रावश्यक  है  कि  वाणिज्य  are  उद्योग  मंत्रालय  की  जो  औद्योगिक  नीति  है  उस

 घर  थोड़े  सा  विचार  कर  लें  ।

 ह
 हमारे देश  में  मुख्य  रूप  से  कृषि  का  ।  यदि  हम  औद्योगिक

 दृष्टि से  देखें  तो  हम  ५  देश  का  प्रौद्योगिक  निर्माण  इसी  धन्धे  से  करते  हैं  ।  श्रगर हम दृष्टिपात हम  दृष्टिपात

 करें  तो  हमारा  देश  कृषि के  क्षेत्र  मैंगलोर  अरन्य  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  बहुत  कुछ  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 .  यद्यपि  हमें  स्वतंत्र हुये  दस  वर्ष  हो  गये  लेकिन हम  इतना  कहने  का  साहस  नहीं  कर  सकते  कि

 आज  वाणिज्य कौर कृषि  के  क्षेत्र  औद्योगिक  क्षेत्र  में  देश  आत्म  निर्भर  हो  चका है

 उद्योग  मंत्रालय की  जो  औद्योगीकरण की  नीति  है  उस  को  हम  एक  ही  वाक्य  में  कह  सकते हैं

 कि उस  की  मंशा  केवल  देश  के  बड़े  बड़े  शहरों  में  बड़े  बड़े  ऊंचे  पैमाने पर  काम  we

 की  लेकिन में  कहना  चाहूंगा कि  इस  देश  जो  कि  इतना  विशाल  देश  है  जहां  पर

 बहुत  सी  समस्यायें  केवल  कुछ  में  ही  बड़े  पैमाने  पर  बड़ी  बड़ी  मिलें  हम  खोल  दें  तो  उस
 ह

 से  देश  का  निर्माण  नहीं  हो  सकता  ।  जब  तक  इस  बात  को  दृष्टि  में  न  रक्खेंगे  कि  हमारे
 द

 देश  में  जो  सात  लाख  गांव  उन  गांवों  में  भी
 श्रौद्योगोकरण

 का  प्रसार  हब

 आज  ग्रामों  में  सरकारी  श्रौद्योगिक  ग
 इस  देश  का  सम्पूर्ण  निर्माण  होना  असम्भव  है

 ।
 +

 नीति
 का  कोई  इस  प्रकार का  नहीं  हो  रहा  है  जिस  से  गांव में  जो  लोग  खेती  क

 TT
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 वाणिज्य  शौर
 खत्म

 हो  सके
 और  उन  की जेबों  में  कुछ  पैसा  श्री  सके  मं  चाहूंगा

 ty  मंत्रालय  इस  देश  में  ऐसी  नीति  अपनाये जिस  से  कि  गांवों  में  भी  औद्योगीकरण ak  छोटे

 छोटे  धन्धों  के  प्रसारण  की  शक्ति  जाय

 राज  देश  के  अन्दर  जनसंख्या  इतनी  झ्र धिक  बढ़ी  हुई  है  कि  हम  उस  का  ठीक  दिशा  में

 प्रयोग नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  वाणिज्य  मंत्रालय इस  जोर  ध्यान दे  कि  उद्योग  केवल

 धन  से  ही  नहीं  चलते  हैं  ।  जब  तक  हम  उद्योग  में  श्रम  को  नहीं  जब  तक  उस  का  मिश्रण

 उद्योगों के  साथ  नहीं  करेंगे तब  तक  देश  में  कोई  उद्योग धन्धे  नहीं  चल  सकते हैं  ।  आवश्यकता

 इस  बात  की  है  कि  गांवों  में  जो  शिल्पकार  जो  किसान  जो  इस  aa  में  काम  करने  वाले

 प्रादमी हैं  उन  को  धन्धों  में  लगा  कर  इस  बात  का  विश्वास  दिलाया  जाय  कि  देश  का  जो  निर्माण

 हो  रहा  जो  कुछ  उस  में  लोग  कर  रहे  उन  के  अतिरिक्त दूसरे  कामों को  कर  के  भी  वे  कुर

 पैदा
 कर  सकते  हैं  शौर  उस  से  कुछ  कौर  लोगों को  रोजगार  रोजी का  काम  मिल  सकत

 ।

 इस  के  इस  देश  का  जो  मुख्य  उद्योग  सूती  वस्त्र  उस  के  सम्बन्ध  में  में

 निवेदन करना  चाहूंगा  ।  विगत  दस  वर्षों  से  सूती  वस्त्र  उद्योग  का  जो  धन्धा है  वह  प्राइवेट

 सेक्टर  के  या  जो  देश  के  बड़े  बड़े  उद्योगपति  हैं  उन  के  हाथों  में  रहा  है  |  अराज  वस्त्र  उद्योग  में  कितनी

 ही  समस्यायें  उत्पन्न  हो  गई  ।  ध्यान  से  देखें  तो  कुछ  में  मजदूरों  की  छंटनी  हो  रही  है

 कहीं  प्ले  हो  रहे  कहीं  रिट्रेंचमेंट हो  रहा  कहीं  क्लोज़ा  हो  रहा  है  इस  सब  का

 परिणाम एक  ही  हो  रहा  है  कि  arr  इस  औद्योगिक  क्षेत्र  में  बेकारी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  दूसरी

 तरफ  जो  हमारे  देश  के  उद्योगपति  हैं  वे  एक  नारा  लगाते  दूसरे  तीसरे  साल  आवाज  उठाते

 हैं  कि  स्टाक  बहुत  हो  गया  बाज़ार  में  हमारे  माल  की  खपत  नहीं  हो  रही  हम  1]  मिल

 को  क्लोज  करना  चाहते  हें  |  इतना ही  एक  तरफ  यह  नारा  लगा  कर  बनावटी शोर  मचाते

 हैं  दूसरी तरफ  कहते हैं  कि  माल  इतना  बढ़  गया  है  कि  हम  देश  से  उस  का  निर्यात  करना

 चाहते हैं  |  यह  सरकार  भी  इस  बनावटी  शोर  में  जाती  है
 ।

 एक  तरफ  हो  बेकारी

 बढ़ती  जा  रही  दूसरी  तरफ  सरकारी  आंकड़ों  से  सिद्ध  होता है  कि  जहां  हमारी  दूसरी  चीजों

 का  निर्यात  बढ़ा  है  वहां  कपड़े  का  भी  निर्यात बढ़ा  है  ate  वे  लोग  निर्यात  लाइसेंस  ले  कर

 ठीक  मुनाफा कमाते  हैं  ।  में  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाय  कि  आखिरकार

 उद्योगपति  झूठे  क्लोज़ा  का  बहाना ले  ताक  बढ़ने  का  बहाना  ले  जो  समस्या पैदा  कर  रहे

 है ंबह  कहां तक  ठीक  है  ।  में इस  सम्बन्ध  में एक  उदाहरण देना  चाहूंगा  ।  हमारे  उत्तर  भारत

 का  सब  से  बड़ा  प्रौद्योगिक  नगर  कानपुर है  ।  वहां  सूती  वस्त्र  उद्योग  की  कई  मिलें  मंदिर

 जिन  के
 सम्बन्ध

 में  सदन  में  सदन  के  बाहर  भी  बहुत  चर्चा  हुई और  भी  हो  रही  है

 हमारे  नगर  में  जहां  उद्योगपति  वह  भी  एक  उद्योगपति बन  गये  a}  एक  वर्ष  पहले  वहां
 जो  सब  से  बड़ा  किसने  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  का  उन्होंने  उस  को  हथियाया  उसके

 बाद  उस  के  कोष  से  धन  निकाल  कर  दूसरी  जगह  ले  गये  ।  परिणाम  यह  हुमा  कि  जो  ब्रिटिश  इंडिया

 कारपोरेशन  के  प्रतिष्ठान  उन  के  संचालन  में  गड़बड़ी हुई  जो  कि  स्वाभाविक  ही  थी  ॥

 राज  कानपुर  में  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  का  एक  प्रतिष्ठान  जो  कानपुर काटन  मिल्स  वह  मूंदड़ा

 साहब  के  इस  प्रकार  के  कामों  से  बन्द  हो  गया  है  जिस  से  वहां  बेकारी  बढ़ी  हुई  है  ।  कई  बार  सदन  में

 की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया  लेकिन  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  कौर  अब  जब

 कि  मूंदड़ा  साहब  नें  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  के  प्रतिष्ठानों  की  श्नाधिक  स्थिति  को  नष्ट

 छि
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 १९  १९५८  झंतुदानो  को  मांगे

 ह

 soe  स्त्रियों  के  उस  की  छानबीन  हो  रही  है
 ।

 इस  समय  सरकार  की  te  खुली  है  किन्तु  जब
 इतना  सब  हो  रहा  था  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  जिस  प्रकार  सरकार  ने  उन  के  कुछ

 श्व तिष्ठा नों
 की

 जांच  करने  के  सम्बन्ध  में  एक  कमेटी  बनाने  का  निश्चय  किया  में  वाणिज्य  उद्योग

 मंत्रालय  से  यह  प्रार्थना  मांग  करूंगा  कि  कानपुर  में  जितने  वी  ०  कराई  सी
 ०

 के  कनसर्न जिन

 में  मूंदड़ा  साहब  का  हाथ  है  तथा  जिन  में  पैदा  हो  गई  है  जिस  से  कि  वे  चल  नहीं  सकते  ,  उन

 छंटनी  बेकारी  होगी  are  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रशान्त  पैदा  हो  रही  उन  की  जांच की  जाये

 में  तो  कहता  हूं  कि  सरकार  उन प्रतिष्ठानों को  ७  हाथ  में  ले  कर  संचालित करे
 |

 एक  तरफ  सरकार

 की
 झोर  से  कहा  जाता  है  कि  हम  इन  प्रतिष्ठानों  को  लेंगे  तो  हमें  मुनाफा  नहीं  हो  सकता  है

 ।
 मंत्री

 जी  को  यह  मालूम  होगा  कि  कानपुर  में  एक  म्योर मिल  जिस  में  कई  उद्योगपतियों  का  हाथ  है  ।

 वह  मिल  बन्द  हो  बड़ी  परेशानी  पैदा  हो  गई  प्रौढ़  प्रीत  में  उस  मिल  में  हड़  डालें  हुई  ।  सब  चवोजें

 हुईं  ott  aa  वह  मिल  एक  उद्योगपति  के  हाथ  में  are  है  ।  मुझे  मालूम  gar  है  कि  फरवरी
 के

 महीने  में

 उस  की  जो  लस  शीट  बनी  है  उस  में  मुनाफा  होना  शुरू  हो  गया  है  ।  सरकार को  भय  हो  गया  है

 कि
 उस  में  मुनाफा  नहीं  होगा

 ?
 में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  हमारे  मंत्री  जो  कानपुर

 पधारे  थे

 तो  उन्हों  ने  शंका  प्रकट  की  थी  कि  कानपुर  की  योर  मिल  अगर  ले  ली  जाये  गो  तो  वह  चल  नहीं  सकती  ।

 लेकिन  उस  में  मुनाफा  शुरू  हो  गया  है  ।  में  चाहूंगा  कि  इसी  प्रकार  से  वी  ०  भाई  सी ०  के  जो  हटाने

 म् दढ़ा ध्  साहिब  के  हाथ  में  जिन  के  कारण  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  भ्रमर  श्राप  चाहते  हैं  कि  देश

 पका  झौद्योगीकरण हो, तो उन तो  उन  को  श्राप  श्रपने हाथ में ले हाथ  में  ले  लीजिय े।

 इस  के परदचारट  इस  देश  में  जो  भारत  सरकार  की  निर्यात  नीति  है  उस  के  सम्बन्ध  में  में  कुछ  कहना

 ।  हमारे  देश  में  जिन  वस्तुओं  का  निर्यात  हो  रहा  उन  में  से  मैंगलोर  ate  जूट  मुख्य हैं  |

 इस  बारे  में  सदन  में
 दो

 रायें  नहीं  हैं  कि  प्यार  हम  इन  चीजों  पर
 a  को

 कंसेंट्रेट  करें  तो  निश्चित

 रुपये हम  इन  का  इतना  निर्यात कर  सकते  हैँ  कि  जिस  से  विदेशी  मुद्रा  विदेशी  विनिमय का
 अजन कर वे

 कर  के  देश  का  निर्माण  कर  सकते  हैं
 |

 में  उदाहरण  के  लिये  केवल  चाय  के  उद्योग  को  लेता

 चाय  के  सम्बन्ध  में  यहां  बहुत  चर्चा  की  गयी  |  श्राप  देखेंगे  कि  सन्  RELRA से  PevodH तक  देश  के  अन्दर

 चाय
 की  भ्रान्तरिक  खपत

 ale  निर्यात मिला  कर  २१  गुना  बड़ी  है
 ।

 सन्  १९४७  से  प्रभाव  हम

 इस  पर  बहुत  रुपया  खर्चे  कर  रहे  हम  ने
 टी  भी

 बना  रखा  है  जो  कि  उस  का  इन्तिज़ाम  करता
 और  भी  बहुत  सी  चीजें  करता  क्यूटो  भी  दो  रुपये  से  चार  रुपये  कर  दी  है  ।  इतना  सब  करने  के  बाद

 भी  उतना  निर्यात  नहीं  बढ़ा  है  ।

 हमारे  देश  की  चाय  की  विदेशों  में  बहुत  मांग  ate  इज्जत  रही है  ।  लेकिन  श्री  हमारी  चाय  क

 विदेशों  में  मांग  कम  होती  जा  रही  है  ।  सीलोन  हमारे  देश  के  मुकाबले  एक  बहुत  छोटा  देश  है  ।  यदि  श्राप

 सीलोन
 श्र

 भारत
 के  चाय

 नः
 निर्यात

 के
 विगत  पांच  छः  सालों के  आंकड़ों  की  तुलना  करें

 तो  छाप
 को  मालूम  हो  जायेगा  कि  सीलोन  की  निर्यात  नीति  में  कितनी  स्थिरता  a  गई  है  लेकिन  जो  हमा

 चाय  का  निर्यात  हो  रहा  है  उस  में  अस्थिरता  प्रायी  है  ।  श्राप  देखें  कि  भारत  से  PENI A UY में  ४४५४

 ः यन  पाउंड  चाय  निर्यात  सन्  REAR  में  ४  १४  मिलियन  पाउंड  निर्यात  सन्  १९४५३  में  Yoo  ह
 fafeat  पाउंड  चाय  निर्यात  सन्  Reuy  में  vee  मिलियनपाउडं  चाय  निर्यात  हुई  ak  सन्

 REX A में  ३६३  मिलियन  पाउंड  चाय  का  हमारे  देश  से  निर्यात  ।  सन्  re  Yi9-¥s A aT में  जो  हमारे

 यहां  से  चाय  का  निर्यात  हुमा  है  उस  के  बारे  में  स्वयं  मंत्री  जी  ने  निर्यात  सलाहकार  समिति  की  बैठक

 में  भाषण  करते  हुए  कहा  कि  सन्  १९५६ में  हम  ने  जितनी  चाय  निर्यात की  सन्  १९४५७ म  यद्यपि

 झांकने  उपलब्ध  नहीं  हैं  उतनी  चाय  निर्यात  नहीं  हुई  ।  इस  का  मतलब  यह  है  कि  जो  सन्  LENE

 निर्यात  ड्
 था

 उस  से  सन्  @eXy FHT a में  कम  रहा  ।  दूसरी  तरफ  श्राप  सीलोन  को  लीजिये  |  वहां  पर  चक

 EULA में
 boy

 मिलियन  पाउंड  चाय  का  निर्यात  हुआ  सन्  १६५२  में
 23.0

 मिलियन  का  निर्यात
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 २७२२  अनदेखी  क  मांगे  LE  gays

 ि  जगदीश

 सन्  १९५३  में  ३३५  मिलियन  पाउंड  का  निर्यात  सन्  REUv A में  ३५६  मिलियन  पाउंड

 चाय  का  निर्यात gat  प्रौढ़  सन्  reyy  में  ३५७  मिलियन  पाउंड  चाय  का  निर्यात  किया  गया
 ।  इन

 आंकड़ों को  देखने  से  मालम  होता  है  कि  सीलोन  जैसे  छोटे  देश  का  चाय  का  निर्यात  स्थिर गति  से  बढ़ता

 जा  रहा  हमारे  देश  में  चाय  के  निर्यात  जो  कि  सब  से  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  कमाता  स्थिति

 wart है  ।

 में  मंत्री  जी  के  एक  वाक्य  को  यहां  पढ़े  देता  हूं  जो  उन्होंने  निर्यात  सलाहकार  परिषद्  की  बेठक  में

 कहा  था  |  चाय  के  द्वारा  हम  भी  बहुत  अघिक  विदेशी  विनिमय कमा  रहे  हें  ।  सन्  PEXR  में

 १४३  करोड़  रुपये  कमायें च्  १९४७  में  काफी  कम  रुपये  मिलने  की  श्राद्या  है  ।  इस  का  कारण  यह  है

 कि  विदेशी  बाजारों  में  चाय  के  मलय  गिरे  हैं  शौर  दुसरा  यह  कि  परिमाण  में  भी  चाय  का  कम  निर्यात

 हुमा है  ।  मंत्री  जी  के  ये  शब्द  बात  के  द्योतक  हैं  कि  विदेशी  बाजारों  में  हमारे  निर्यात  का  परिमाण

 भी  कम  ।  इस  के  कारण  की  खोज  करनी  चाहिये  ऐसा

 क्यों  राज हम  age  के  लिये  बोले  भी  स्थापित किया  ssi उस  के  ऊपर

 इतना  रुपया  कर  रहे  हें  ।  वह  काम  कर  रहा  है  ।  ये  चीजें  क्यों  हो  रही  |  मुझे  मालूम  gat  है  किः

 जब  से  टी  बो  भ्रातृत्व में  राया है इसकी इस  की  आन्तरिक  कार्यप्रणाली  संतोषजनक नहीं  रही  है  ।

 उस  के  प्रचार  विभाग  को  विज्ञापन  विभाग  को  किसी  विभाग को  उस  का  काम  असंतोष

 जनक  रहा  ठीक  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  वह  समय  पर  फिगर्स  भी  नहीं  दे  पा  रहा  है  जेसा  कि  मंत्री ने

 खुद  कहा  है  कि  ह  १९५७  के  निर्यात  के  झ्रांकड़े  हमारे  पास  नहीं  हैं  ।  उस  ने  तक  वे  ही  नहीं

 दिये हें  ।  इन  चीजों  को  देखना  पड़ेगा  ।  में  समझता  हूं  कि  श्रगर  हम  चाय  पर  ही  कंसेंट्रेट  करें  तो  हम

 बहुत  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं  |

 श्राज  देश  के  ६५  प्रति  दत  चाय  बागान  विदेशियों  के  हाथों  में  हैं  उन  से  जितना  भी  मुनाफा  होता

 है  वह  विदेशों  में  जाता  है  ।  इस  तरह  से  हमारे  देश  का  बहुत  सा  धन  विदेशों  को  चला  जा
 रहा  है

 ।

 क्यों  नही  उद्योग  मंत्रालय  इस  बात  को  देखता  कौर  चाय  के  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करता  |  हमारे  देश

 का  घन  हमारे  देश  में  रहना  चाहिये  ।

 आखिर  ज्यादा न  कहते  हुए  मैं  एक  बात  की  शोर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 ।  हमारे

 मंत्री  जी  ने  निर्यात  सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  कहा  था  कि  हम  इतनी  चीजों  का  श्रायात  कर  रहे  हैं

 ait  यह  स्थिति  देशके  लिये  बड़ी  खतरनाक  उन्होंने  कहा  कि  जिन  चीजों  का  हम  देशमें  श्रायात  करत

 हैं  उन  का  देश  में  निर्माण  होना  चाहिये  ।  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  ने  एक  सुझाव  दिया  है  ।  वह

 में  इस  सदन  के  सामने  पेश  करना  चाहता  हुं  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  के  अलावा  सरकार ने

 तीय  झ्रौद्योगिकों  को  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया  है  जो  अपने  साथ  प्राविधिक

 ढंग  की  बहुत  सुविधायें  ला  सकते हैं  मंत्री
 जी

 नें  इस  देश  के  उद्योगपतियों  को  प्रात्साहन  दिया  है  कि  जरगर

 हम  देश का  म्रौद्योगीकरण करना  चाहते  हैं  तो  हमें  विदेशियों को  यहां  बुला  कर  उन  के  सहयोग  से

 यह  काम  करना  चाहिये  |  में  समझता  हूं  कि  यह  बहुत  खतरनाक  खेल  खेला  जा  रहा  है  |  राज  हम

 नितिन  स्वतन्त्रता  के  वातावरण में  सांस  ले  रहे  हैं  ।  लेकिन  इतिहास  बतलाता  है  कि  संसार  के  जितने

 भी  उद्योगपति  हैं  उन  का  कोई  देश  नहीं  होता
 |

 उन  का  एक  ही  धर्मं  होता  है
 ।

 चाहे हे  देशों  की  सरकारे

 लड़  जायें  लेकिन वे  कभी  वापस  में  नहीं  लड़ते  |  उन  का  यही  धर्म  होता  है  कि  धार  अधिक  मुनाफा

 कमाना  कौर  शोषण  करना  ।  हम  यों  ही  विदेशों  से  कजे  लेते  जा  रहे  हैं
 ।  उस  पर  भी  जो  इस प्रकार  का

 प्रोत  हम  भारतीय  उद्योगपतियों  को
 दे

 रहे  हैं  यह  बहुत  खतरनाक
 खेल

 खेला  जा  रहा  है  ।  इस  पर

 सदन  को  विचार  करना  होगा  ।  मेरी  झपनी  निश्चित  राय  है  कि  हम
 जो  भी

 निर्माण  का  काम  करें



 १९  art  gas  mera की  मांगें  २७२३

 ७  साधनों  से  ही  करें  चाहे  ऐसा  करने  में  हमा  री  प्रगति  धीमी  क्यों  न  हो  ।  हम  को  विदेशों  का  प्राचीन

 नहीं  होना  चाहिये  ।  हम  राजनीतिक  स्वतन्त्रता  में  रह  रहे  हें  लेकिन  हम  झा थिक  दासता  की  दौर

 बढ़ते जा  रहे  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 fait  water  प्रसाद  सिन्हा  (  )  उपाध्यक्ष  विरोधी  दल  के  माननीय  सदस्य  वे

 वाणिज्य  मंत्रालय  की  नीति  की  भ्रालोचना  की  है  कौर  कहा  है  कि  विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  इसलिये

 खराब हो  गई  है  कि  हमारे  वाणिज्य  मंत्रालय  की  नीति  ठीक  नहीं  है  ।  पर  उन  माननीय  सदस्य न

 अपने इस  कथन  के  समर्थन  में  कोई  उदाहरण  नहीं  दिया  ।  सरकार  के  सामने  कोई  रास्ता  हं  नहीं है

 तो  रूस  ऐसे  देश  के  सामने  भी  विदेशी  क्रिया  की  समस्या  पैदा  हो  गई  चीन भी  अराज  अपने

 विकास के  लिये  विदेश से  मदद  ले  रहा  है  ५  ऐसी  स्थिति में  हमारी  सरकार के  सामने  शर  क्या  रास्ता

 है  ।  यह  कहना  सर्वथा  अनुचित है  कि  वाणिज्य  मंत्रालय की  नीति  ही  गलत  है  ।  हां  आयात की

 मात्रा में  कमी  करने  की  बात  तो  कुछ  हद  तक  ठीक  कही  जा  सकती  है  |

 हमारी  विदेशी  विनिमय  की  स्थिति  में  कुछ  सुधार ea  है  ।  कच्चे  माल  के  आयात में  कुछ

 रियायत दी  गई  है  ।  हमारे  इंजीनियरिंग सामान  की  पूर्वी  देशों  में  भ्रमणी  बिक्री  हो  रही  है  कुछ

 विशेष  प्रकार  के  इस्पात  क  अनुमति  ग्राह्य  खली  रहनी  हमारे  बड़े  बड़े  उद्योगों  में  रूस  तथा

 चेकोस्लोवाकिया  अधिक  से  alas  हाथ  बंटा  रहे  हैं  ।  भ्रनेंक  चीजों  के  निर्यात  के  लिये  बाहर  wey

 बाजार  की  तलाश  की  जा  रही
 है  ।  जूट  के  निर्यात  के  लिये  तभी  ges  बाजार  नहीं  मिले

 मेरा  सुझाव  है  कि  रूसी  देशों  के  सथ  हमारे  व्यापारिक  संबंधों  को  श्रमिक  घनिष्ठ  बनाने  केਂ

 लिये  प्रयत्न  जाना  चाहिये  ।

 राज  गैर  सरकारी  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र को  बदनाम  करने की  पूरी  कोशिका कर  रहा

 पर  इस  प्रयत्न  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  स्वयं  अपनी  हानि  कर  रहा  है  ।  मैं  मानता हूं  कि  सरकारी

 क्षेत्र  में  भी  त्रुटियां  हैं  ।  योग्य  भर  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  का  सर्वथा  अभाव  है  |  उचित  नवयुवक

 को  उचित  प्रशिक्षण  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |  सरकारी  क्षेत्र  में  बरबादी  व  फिजूलखर्ची

 भी  बहुत  होती  है  ।  पर  आरम्भ  में  ऐसा  होना  कदापि  अनुचित  नहीं  है  ।  चीन  में  भी  प्रारम्भ  में  ऐसा  ही
 था  पर  वहां  बरबादी  व  फिजूलखर्ची  नहीं  होती  ।  अतः  हमारे  यहां  भ  प्र्  स्थिति ऐसी  ar

 गई  है  कि  बरबादी व  फिजूलखर्ची  में  कमी  हो  जायेगी  |  apr  अधिकांश  सरकारी  कारखाने  या

 उपक्रम  विदेशी  ऋण  के  धन  से  चलाये  जा  रहे  इन  कारखानों  में  उत्पादन  लागत  में  कमीਂ  होनी

 चाहिये  ताकि  हम  ऋण  का  भुगतान  कर  सकें  ॥

 जब  तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  पर  नियंत्रण  नहीं  होगा  तब  तक  हमारी  व्यवस्था  ठीक  नहीं  हो
 सकती  |  राज्य  सरकारें  उद्योगों  पर  ठीक  नियंत्रण  नहीं  रख  पा  रही  राज्य  सरकारों को  चाहिये

 कि  इन  उद्योगों  को  ऋण  देने  के  बजाये  वे  उनमें  साझेदार  बन  कर  उनका  ठीक  प्रकार  नियंत्रण  करें  तो

 यादा  अच्छा  हो  ।  हम  देखते  हैं  कि  कपड़े  की  कुछ  मिलें  बन्द  हो  गई  हैं  ।  साही  के  कांच  के  कारखानों

 में  जो  कुछ  हो  रहा  है  उसे  हम  देख  ही  रहें  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  तो  विदेशी  सहायता से
 चलाया

 जा  रहा  wa  सरकारी
 क्षेत्र  को  चाहिये  कि  वह  गैर-सरकारी  क्षेत्र के  कुछ  उद्योगों को

 अपने  हाथों  में  लेकर  अधिक  तरह  चलाये  |

 हमारे  देश  में  सूखा  पड़ने  के  कारण  जनता
 की  स्थिति  बहुत  खराब  हो  गई  है

 ।
 भरत  वहां  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  काफी  आवश्यकता  है
 ।  हमारा  क्षे

 क्षेत्र  चपड़े  के  निर्यात पर  निर्भर

 न् (मल  भ्रंग्रेजी  में
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 [ati  गजेन्द्र  प्रसाद

 पर  उसका  नियंत्रण  प्रतिकार  विदेशी  सेवायों  के  हाथ  में  यदि  यह  कार्य  राज्य  व्यापार  निगम

 को  सौंप  दिया  जाये  तो  यहां की  जनता  को  काफी लाभ  हो  ।

 छोटे  नागपुर  के  क्षेत्र  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विस्तार  की  बहुत  श्रावस्यकता  है  ।  सरकार

 इस  क्षेत्र  में  भारी  उद्योग  भी  शुरू  करना  चाहती  है  ।  रांची  में  भारी  मशीन  उद्योग  सरकार  ने  स्थापित

 कर  ही  दिया है  |  ara  है  चौथा  इस्पात  कारखाना  भी  बोकारो  में  ही  स्थापित  जायेगा  |

 फिर  ये  हमारे  क्षेत्र  में  कुछ  उद्योगों  के  सामने  बहुत  संकट  उनकी  सहायता  की  जानी  चाहिये  ।

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  इस  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  रूचि

 दिखाई  जो  सुझाव  दिये  हैं  उसके  लिये  मैं  बहुत  भ्रामरी हूं  ।

 इस  सभा  में  विदेशी  विनिमय  के  सम्बन्ध  में  अनेक  बार  वाद  विवाद  हो  चुका  है  पिछली बार
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  श्र  मैंने  भी  विदेशी  विनिमय  की  वास्तविक  स्थित  का  wears  ज्ञान

 सभा को
 कराया  था

 ।  इस  समय  तो  मैं  श्री  विमल  घोष  तथा  श्री  प्रभातकार  द्वारा  उठाई  गयी  बातों
 का  उत्तर  दूगा  |

 यद्यपि  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  कई  बार  दिया  जा  चुका  है  कि  पिछले  ५  वषों  से  हमारी

 निर्यात  नीति  ऐसी  रही  है  जिससे  श्रौद्योगोकरण  की  विधि  फिर  भी  कई  लोगों  के  दिलों  में

 wil  भी  कुछ  गलतफहमी बाकी  है
 XA

 मैं  सभा  के  सामने  बहुत  सारे  भ्रांकड़े  नहीं  रखूंगा  पर  पिछली  बार  जो  आंकड़े  मैं  ने  सभा  के  सामने

 रखे  थे  उनमें  से  कुछ  को  मैं  फिर  दोहराऊंगा  ताकि  यह  बात  स्पष्ट  हो  जाये  कि  देश  में  जो  कुछ

 अयार  हो  रहा  है  वह  इस  उद्देश्य  से  हो  रहा  है  कि  देश  में  प्रौद्योगिकी का  विकास  हो--जो  मशीनी

 जज  देश  के  भीतर  बनायें जा  सकते  हैं  उनको  देश  के  भीतर  ही  बनाया  जा  रहा  है  देश  की

 व्यवस्था  के  लिये  जो  वस्तुयें  महत्वपूर्ण  नहीं  खासतौर  पर  उपभोक्ता  उनका  श्रायात  कम

 किया  जा  रहा  है  उनके  स्थान  पर  पूंजी  उत्पादक माल  तथा  औद्योगिक  कच्चे

 माल  का  आयात  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  विमल  घोष  की  यह  बात  सुन  कर  मुझे  areas  हुमा  कि  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  पर

 दीर्घ  कालीन  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  बल्कि  ढंग  से  विचार  किया  जा  रहा

 मैं  पिछले  कुछ  के  प्रत्येक  ६  माही  के  झ्रांकड़े  सभा  के  सामने  रखता  हूं  ।

 जनवरी-जून  geyy  में  ४५  करोड़  रुपये  के  संयंत्र  ate  मशीनरी  का  आयात
 गया

 PEUY  में  यह  राशि  ५५  करोड़  हो  गई  |  जनवरी-जून  PEXE  में  यह  ६७

 करोड़  रुपये  का  शुभ्रा  PEXS  में  ७४  करोड़  का  ।  जनवरी-जून  १९५७  में

 ae
 करोड़  का  PEE  के  उत्तरार्ध में  भी  इसी  रवैये  के  आधार  पर  रायात  हो  रहा

 इस  प्रकार  सभा  देख  सकती  है  कि  PEXY  के  प्रथमार्ध  में  संयंत्र  व  मद्यीनरी  के  saa  में

 ४५  करोड़  रुपये  का  रायात  किया  गया  श्र  आयात  की  यह  राशि  १९५७  के  प्र  थमा  में  बढ़  कर

 ८४
 करोड़  हो  गयी  |  स्पष्ट  है  कि  पूंजीगत माल  के  में  €०  प्रतिशत  को  वृद्धि  दिखाई  पड़ती

 है  ।  मुझे  तराशा  है  कि  इन  wish  al  देखकर  मेरे  मित्र  श्री  विमल  घोष  को  संतोष  हो  जायेगा  कि  हम

 भुगतान  संतुलन  या  विदेशी  भुगतान  की
 समस्या

 को
 भ्रल्पकालीन  दृष्टिकोण से  नहीं  देख  रहे  हैं

 बल्कि  हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  हमारे  देश  को  विदेश  से  aaa करने  की  समस्या  से  शीघ्र  से  शीघ्र

 छुटकारा  मिल  जायें  कौर
 ah

 व्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  उद्योगीकरण  करने  के  बाद  श्रागामी  १०

 या  २०  वर्षों  में  हमारे  देश  को  विदेशों  से  आयात  करने  की
 आवश्यकता

 बहुत  कम  रह  जायेगी
 येगी ।

 मल  watt  में
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 दूसरी  बात  जो  बहुत  महत्व  की  है  वह  है  प्रौद्योगिक  सामान  के  प्रख्यात  की  विभिन्न  उद्योगों

 के  लिये  कच्चे  माल  के  आयात  की  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  क्या  नीति  रही  है  इसे  भी  देखिये  :  सभा को

 यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी कि  PeyY  के  प्रथमार्ध  में  प्रौद्योगिक  माल  का  १७७  करोड़ रुपये  का

 रायात किया  गया  |  १९५५ में  यह  राशि  १९६  करोड़ थी  ।  जनवरी-जून  १९५६

 में  २२९  करोड़  रुपये  के  औद्योगिक  माल  का  शिकायात  किया  गया  PRUE  में

 २५२  करोड़  रुपये  का  किया  गया  |  जनवरी-जून  १९४७  में  यह  २९२  करोड़ का  किया

 गया इस  प्रकार  पिछले  दो  वर्षों  में  प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  के  aaa  का  स्तर  १७७  करोड़ से  बढ़  कए

 २९२  करोड़  हो  गया  कौर  मैं  सभा  को  श्रीनिवासन  दिलाता  हूं  कि  १९५७  के  उत्तराद्ध  में  इससे  भी

 अधिक  मूल्य  का  ward  किया  जा  रहा है

 इसके  विपरीत  उपभोक्ता  वस् तुझ ों  के  आयात  की  स्थिति  इससे  बिल्कुल  उलटी  है  ।  मैं  सभा  को

 यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  उपभोक्ता  वस्तु  की  जो  परिभाषा  दी  गई  है  कौर  जिसका  इस  समय

 पालन  किया  जा  रहा  है  वह  सही  परिभाषा  नहीं  उस  परिभाषा  में  हरनेक  प्रकार  की  वस्तुयें

 लित  हैं  सबसे  पहले  हमें  यह  करना  चाहिये  कि  श्रथंशास्त्र  की  शब्दावली  में  उपभोक्ता  वस्तु  का

 जो  द्य  होता  है  उसके  हम  वस्तु भ्र ों  का  उचित  वर्गीकरण  ।  पर  कभी  जिस  परिभाषा

 का  अ्रनुकरण  किया  जा  रहा  है  उसके  भ्रनुसार  भी  उपभोक्ता  न»  के  रायात  के  लिये  भ्रनुज्ञप्तियों

 की  संख्या  धीरे  धीरे  कम  कर  दी  गई  PEUY ALY Hs में  २१४  करोड़  के  आयात  १९५६  में  २१६  करोड़

 के  श्रायात की श्रौर वर्ष की  वर्ष  eyo F में  १६३  करोड़  के  रायात  की  श्रनुज्ञप्तियां दी  गयीं  ।  इस  दिला में  भी

 गत  दो  या  तीन  वर्षों  में  हमने २५  या  ३०  प्रतिशत की  बचत  की  है  ।

 पानी  दास प्पा
 :

 प्रदान  तो  यह  है  कि  यह  नीति  कम  से  कम  इससे  २  पूर्व  वर्ष  क्यों  नहीं  शुरू  की  गयी  ?

 पत्नी  सुभाष  यह  बात  कई  बार  बताई  जा  चुकी  है  भ्र  कभी  कल  तथा  इसके  पूर्व  भी

 प्रधान  मंत्री  ने  उन  कारणों  का  उल्लेख किया  था  जिनके  कारण  PEUE  या  उसके  पुर्व  इस  सम्बन्ध  में

 इतने  सावधान नहीं  थे  जितने कि  राज  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों से  निवेदन  करेगा  कि  वे  स्मरण

 करे ंकि  PEYL—UG H aT HY ATT A SAL के  बीच  के  ५  वर्षों  में  हमारे  देश  का  क्या  दृष्टिकोण  TI——ZATe  पौण्ड  पावना

 भिन्न  भिन्न  देशों  में  जमा  हो  रहा  था  और  सब  लोग  यह  मांग  कर  रहें  थे  कि  रायात  को  ढीला  कर  दिया
 जाये

 |  इस  बात  नहीं  को  मैं  इसलिये  नहीं  बता  रहा  हूं  कि  मैं  यह  बात  बता  कर  अपने  TH  का  पक्ष  मजबूत

 करना  चाहता  हूं  बल्कि  इस  लिये  बतला  रहा  हूं  कि  पुराने  इतिहास  को  हम  कितनी  जल्दी  भूल  जाते

 हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह  देखने  का  कष्ट  करें  कि  उस  समय  सारे  देश  के  व्यापार  उद्योग  संघों

 के
 फेडरेशन

 तथा
 सभी

 माननीय  सदस्यों  की
 क्या

 मांग  थी  तो  वे  पायेंगे  कि  चूंकि  उस  समय  हमारे

 पौण्ड  पावने  की  राशि  बहुत  ज्यादा  इकट्ठी  हो  गई  थी  तथा  सामान्य  भावना  यही  थी  कि  श्रमिक  से

 अधिक  ward  करने  की  ष्ह्  दी  जाय े।

 श्री  रंगा  )  :
 मैं  माननीय  मंत्री  को  स्मरण  दिलाना  चाहता  हूं  कि  १६४८  के  बाद  से  हम

 निर्बाध  सामान्य  भ्ननुज्ञप्ति  की  नीति  जिससे  उपभोग  तथा  विलास  वस्तु भ्र ों  का  अधिकाधिक आयात

 होता  बराबर  भ्रालोचना  करते हैं  ।

 श्री  मनु भाई  दाह  मैं  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  उस  समय  आयात  में  जो  छूट  दी  गई  थी  उसका

 सारे  देश  ने  स्वागत  किया  था  ।  उस  समय  सभी  लोग  सामान्य  रूप  से  यही  चाहते  थे  ।  खैर  मैं इस
 बात

 के  झमेले  में  नहीं  पड़ता  ।  उस  समय  मंत्रालय  की  नीति  चाहे  कुछ  रही  हो
 ।

 उस  में  भ्रनुभव की

 कमी  अथवा  विदेशी मुद्रा  की  कर्म  के  कारण  चाहे  कितनी  त्रुटियां रही  हों  ।  किन्तु  पिछले  एक  वर्ष  से
 _

 भ्रंग्रेजी  में
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 [at  मनुभाई

 हमारी  आयात  मीति  में  काफी  सुधार  garg  ।  भ्र ौर  अरब  भी  इस  में  सुधार हो  रहा  है  ।
 उपभोक्ता

 aga के  आयात  में  काफी  कमी  हो  गई  PEN  की  तुलना  में  देखने  पर  हमार  यहां

 औद्योगिक  उत्पादन-वस्तुझरों  वस्तुभ्नों  का  व  मशीनरी  का  अधिक  श्रायात  होता  है
 ।

 हमारी  दीर्घावधि  भुगतान  संतुलन  की  नीति  भी  काफी  सफल  सिद्ध  हुई  है  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं

 है  कि  क्योंकि  Pau  अथवा  १९५६ में  हमने  ठीक  नीति  नहीं  प्रपात  है  इसलिये  Rey  में  भी
 वैसी

 नति बनी  रही  १९४५७ की  नीति  पहली  नीति  के  ठीक  विपरीत रही  है  ।  हमने  जनवरी

 Fe  में  उपभोक्ता  aca  के  आयात  में  बड़ी  कमी  करदी  है  भ्र ौर  अब  १६४५  मद  कम  कर  दिये

 गये  हैं  ।

 समीक्षा  से  कुछ  सदस्यों को  यह  ter  हो  गया  ह  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई

 के  फलस्वरूप  कच्चे  लोहे  कौर  कुछ  औद्योगिक  सामग्री  की  कमी  के  कारण  हमारे  देश

 में  कुछ  उद्योगों  का  उत्पादन  कम  हो  गया  है  ।  मैं  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  देना

 चाहता  सूती  कपड़ा  उद्योग  को  छोड़  कर  जिसका  उत्पादन  FUL  में  ५३,४००  लाख

 गज  पर  झरा  कर  स्थिर  हो  गया  था  दोष  सभी  उद्योगों का  उत्पादन  बढ़ा ही  है  ब ५  यह

 कहना  गलत  होगा  कि  विदेशी  विनिमय  की  कठिनाइयों  के  कारण  Puy  में  महत्वपूर्ण  उद्योगों  का

 उत्पादन कम  हो  गया  है  ।  इसके  विपरीत वह  उत्पादन  काफी  बढ़ा  है  ।  इसी  मुझे  way

 gar  जब  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कोराटकर  ने  कहा  कि  उत्पादन  बहुत  बुरी  तरह  कम  हो  रहा  है
 ।

 यह

 ठीक  है  कि  औद्योगिक  सूचनांक  १९४५६  में  १३३  था  4g  के झ्रारम्भिक वर्ष में यह वर्ष  में  यह  अंक  १००

 था  ।  स्पष्ट  है  कि  ६  ae  में  ३३  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  ।  प्रौद्योगिक मूल  की  घरेलू  चीजों  के  उत्पादन

 का  कुल  सूचक  शायद  हमारे  पास  न  हो  उसके  वार्षिक  प्रतिशत  का  पता  न  लगाया  गया  हो
 ।

 हो  सकता  है  यह  ६  प्रतिशत  से  नीचे  जाकर  ५.  ८  ५.  ७  हो  गया  हो  ।  मैं  निश्चित  तौर  पर  तो  नहीं

 कहू  परन्तु  मैं  सदन  के  समक्ष  परीक्षण  के  लियें  मासिक  श्रौसत  सुचनांक  प्रस्तुत  करूंगा
 |

 gays  में  औद्योगिक  उत्पादन  का  सामान्य  सूचक  १२२  १  १९४६  में  यह
 १३३

 १९५७ में  यह  १४७. २  हो  गया  ।  इस  हिसाब  से  भी  वृद्धि  की  दर  कोई  बहुत  कम  नहीं रही  हुमा

 ug  है  कि  यह  सूचक  ae  बहुत  विचित्र  प्रकार  के  क्योंकि  इनमें  कुछ  विशेष  प्रकार  के  राष्ट्रीय

 उत्पादन  को  कुछ  कर  के  दिखाया  जाता  है  ।  इसलिए  जब  कुल  औद्योगिक  सूचक निकाला

 जाता  है  तो  हो  सकता  है  कि  कपड़े  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  कुछ  कम  लगें  ।  इसमें  ५३,०००

 लाख  गज  में  केवल  ३००  लाख  गज  की  ही  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  कोई  वृद्धि तो  है  नहीं  ak  इससे

 ६  प्रतिशत  का  सूचक  ae  भी  कम  हो  सकता  है  ।  परन्तु  मुझे  विश्वास  क्योंकि  १९५५-५६  के

 मुकाबले  में  १६५७  के  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  जहां  तक  रसायनों  तथा  रासायनिक

 तथा  इंजीनियरिंग  पदार्थों  का  सम्बन्ध  जो  कि  वास्तव  में  उद्योगों  की  नीव  हैं  हमने  काफी

 उन्नति  की  है  ।  मशीनरी  उत्पादन  के  २८  तक  पहुंच  हैं  ।  मशीन  निर्माण के  विकास

 में  हर  बार  सदन  ने  काफी  रुचि  प्रकट  की  है
 ।  WER  SeXy  में  १६३  था  शौर  एक  वर्ष  में  eee

 तक  पहुंच गया  ।  ६  ५२  की  वृद्धि  हुई  ।  १९५७  में  यह  AH  ects  हो  गया  ६  ७४

 अंकों  की  वृद्धि  हो  गयी
 ।

 उद्योगीकरण  तथा  उसके  विकास  के  सम्बन्ध  में  मेरा  जो  भी  aaa  है

 धसके  झ्राघार  पर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  मशीन  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रगति  बहुत  ही

 जनक है  |

 इंजीनियरिंग उद्योग  की  भी  ऐसी  ही  अवस्था  है  ।  इस  में  दो  वर्षों  में  ट्रक  १८३. ३  से  बढ़ कर

 BBE. VATA E | २  हो  गये  हैं  ।  रसायन  उद्योग  को  औद्योगिक  विकास  में  तीसरी  प्राथमिकता  प्राप्त  है  ।  गत

 दो  वर्षों  में  इसकी  वृद्धि  के  अंक
 RUE

 से  बढ़  कर
 १८०.७

 हो  गये  इसलिए  मैं  सदन  को  यह

 दिलाता  हूं  कि  weft  सर्वेक्षणਂ  में  कहा  गया  है  कि  कुछ  उद्योगों  का  उत्पादन  कम
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 गया  परन्तु  सभी  उद्योगों  के  उत्पादन  में  कमी  नहीं  हुई  है  ।  यदि इस  बात  को  सम्पूर्ण

 प्रसंग  से  अलग  देखा  जाये  तो  इससे  गलतफहमी  पैदा  हो  सकती है  ।  कच्चे  माल  विदेशी

 विनिमय  की  कमी  की  कठिनाइयों  के  बावजूद  में  बार  बार  इस  बात  पर  जोर  दंगा  कि  इस्पात

 अथवा  मशीनरी  के  की  बहुत  झ्रावश्यकता  है  ।  हम  इस  बात  को  पूरी  कोशिश  करते  रहे

 हैं  कि  औद्योगिक  उत्पादन  की  दर  कम  न  होने  पावे  |

 चे०  राठ  पट्टाभिरामन्  पीठासीन

 एक  प्रसन्नता  की  बात  यह  भी  है  कि  सरकारी  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  भारी  उद्योगों

 झर  मूल  उद्योगों  का  काफी  विकास  gat  है  ।  जसा  कि  सदन  को  पता  है  कि  १९४७ में  स्वतन्त्रता

 झआआप्ति  के  समय  हमारे  देश  में  औद्योगिक  मशीनरी  का  उत्पादन  गायन  था  ।  १९५७ में  हम

 ३६  करोड़  प्रति  वर्ष  का  भारी  मशीनरी  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जो  कि  उद्योगीकरण  की  प्रारम्भिक

 में  संतोषजनक बात  है  ।  उस  देश  के  लिए  जिसने  wil  उद्योगीकरण  को  हाथ  ही  डाला  है

 यह  काफी  बड़ी  सफलता  यदि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  का  परीक्षण  करें  तो  हमें  पता  चलता

 है  कि  AXo  करोड़  की  व्यवस्था  में  यदि  ४६०-४७० करोड़  रुपया  सरकारी  क्षेत्रों  के  इस्पात

 संयंत्रों  के  लिए  ले  लिया  जाय  तो  भारी  उद्योगों  के  लिए  केवल ८०  करोड़  रुपया  दोष  बचता है  ।

 जेसा  कि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  हम  समय-समय  पर  ३००  से
 ४००

 करोड़  रुपये  तक  का  कार्यक्रम

 सदन  के  समक्ष  रखते  रहे  हैं  ।  यह  बड़ी बात  है  ।  केन्द्रीय  भारी  मशीन  निर्माण  संयंत्र  पर  जो  कि

 रूस  के  सहयोग  से  शरू  किया  जा  रहा  प्रथम  भ्र वस् था में  ८०  द्वितीय  भ्र वस् था  में

 १६०  करोड़  का  खर्चे  होगा  ।  तीन  aisle  निर्माण  जिनकी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 निर्माण  के  समय  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  पर  भी  ६०-६५  करोड़  रु०  खर्चे  होगा  ।  भारी  मशीनों

 के  निर्माण की  दिशा  में  ढलाई  की  कोयला  खानों  की  बड़ी  मशीनों  अथवा  भारी  मशीनों  के

 पुज  इत्यादि बनाने  में  ५०  करोड़  रु०  लग  जायेंगे  ।  इसी  प्रकार  उर्वरकों  तथा  भ्रमण  भारी  उद्योगों  की

 प्रगति  भी  काफी  हुई  है और  मैं  सभा  को  यह  झ्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  भ्रामक दस  वर्षों  में  नई  विदेशी

 अभियान  की  नीति  बचत  के  भ्राता  पर  बुनियादी  पंजी  औद्योगिक कच्चे  माल  इरादी  के

 आधार  पर  ही  होगी  ताकि  हमारे  देश  में  उद्योगीकरण  हो  जाये  भ्र  भविष्य  में  हमें  किसी  भी  वस्तु  के

 लिये  विदेशों  पर  पराश्रित  न  रहना  पड़े  ।

 इस  विकास  की  नींव  रखी  जा  रही  है  ।  जो  केन्द्रीय  भारी  मदीन  निर्माण  संयंत्र  रांची  में

 लगाया जा  रहा  वह  जब  पूरा  तैयार  हो  जायेगा  तो  हर  दो  वर्ष  के  बाद  एक  पूर्ण  संयंत्र  तैयार

 किया  करेगा  यह  कारखाना  संसार  का  सब  से  बड़ा  इस्पात  मशीनरी  निर्माण  संयंत्रों का  कारखाना

 होगा  |  प्राविधियों  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी  हूंਂ  है  ।  यदि  हम  सारे  तथ्यों  का  भ्रमणी  प्रकार

 करें--जिन्हें  समय  समय  पर  सभा  के  सामने  रखा  जाता  रहा  है--तो  हमें  विश्वास  हो  जायेगा

 कि  बुनियादी  उत्पादक माल  मालिनी  सामान  उद्योग  शादी  का  विकास  तेजी  से

 हो  रहा  है  शीघ्र  ही  स्थिति  ऐसी  हो  जायेंगी  कि  हमें  विदेशी  arent  पर  निर्भर  नहीं  रहना
 पगा  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  के  बारे  में  भी  oes  किया  गया  था  ।  मैं  यह  कहू  सकता  हुं  कि  यदि

 शप  उत्पादन के  ११  का  करेंगे  तो  बाप  सरकारी  क्षेत्र  की  कार्य  प्रगति  के  सम्बन्ध  में

 पूर्ण  रूप  से  सन्तुष्ट  हो  जायेंगे  ।  केवल  एक  जिसका  उल्लेख  कई  बार  किया

 जा  चुका  नेपा  मिल्ज़  समुचित  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  है  |
 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल  ्  को  ही

 ले  लीजिये  ।  झ्राद्या थी  कि  १९६० फैक्टरी  ३००  मशीनों  का  निर्माण कर  गत  वर्ष में

 इस  में  केवल  ७५  मशीनें  तैयार  हो  पाईं  परन्तु  इस  वर्ष  इस  में  ३४८  मशीनें  तैयार  की  हैं  ।

 इतनी  की  तो  कभी  भी  aver  नहीं  थी  ।  १९६०-६१  का  लक्ष्य  PY W-NT  में  ही  प्राप्त  कर
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 [  श्री  मनुभाई  ae  |

 लिया  गया  ।  इस  कारखाने  द्वारा  बनाये  हुए  मशीनों  के  सामान  इत्यादि  बहुत  ही  अच्छे  हैं
 ।  कोई

 भी  देश  इतनी  प्रगति  पर  अभिमान  कर  सकता  है  ।  मशीनों  का  परीक्षण  हम  ने  कई  विदेशी  विशेषज्ञों

 से  करवाया  है  कौर  मशीनों  को  बहुत  बताया  गया  है  ।  सारा  माल  भी  बिक  गया  है  कौर  आगामी

 २  या  UL  वर्ष  के  उत्पादन  के  लिये  भी  हमारे  पास  आदेश  झरा  गये  यह  गर्व  की  बात  है  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस  महत्वपूर्ण  उद्योग  में  हमारे  जैसे  अ्रविकसित देश  जहां  कि  प्राविधिक  व्यक्तियों

 का  बहुत  अभाव  ही  एक  स्विस  संस्था  की  उत्पादकता  की  तुलना  में  प्रति  व्यक्ति  की  वृद्धि भी

 प्राप्त कर  ली  है  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  का  प्रथम  कारखाना  होगा  जहां  हम  प्रोत्साहक  लाभांश

 योजना  लागू  कर  रहे  हैं  ताकि  कर्मचारियों  को  काम  की  प्रेरणा  मिलती  रहे  ।  हमें  तराशा  है  कि  सदन

 के  meats  कौर  माननीय  सदस्यों  के  प्रोत्साहन  से  हम  इससे  भी  aes  परिणाम

 कर  सकेंगे ॥

 सिंदरी  में  भी  हम  अपना  उत्पादन  लक्ष्य  पार  कर  चुके  हैं  ।  मूल  रूप  में  वहां  प्रतिदिन की

 उत्पादन  क्षमता  १,०००  टन  परन्तु  अब  यह  ११४५०  टन  हो  गयी  है  ।  इस  वर्ष  हम  ने

 3,320,000  टन  सलफेट  का  उत्पादन  किया  है  ।  ara  थी  कि  हिन्दुस्तान  केबल

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  पन्त  तक  Ldo  मील  तार  का  उत्पादन  |  परन्तु  यह  लक्ष्य
 तो  हम  ने  इस  वर्ष  ही  प्राप्त  कर  लिया  है  ।  तीन  वर्ष  अभी  दोष  हैं  यह  की  जा  रही  है  कि

 द्वितीय  योजना  के  पन्त  तक  यह  लक्ष्य  दोगुना  हो  जायेगा  ae  हमारा  देश  विभिन्न  प्रकार  के  तारों  के

 बारे  में  are  निर्भर  हो  जायेगा  ।  इससे  डाक  तार  विभाग  श्र  भारत  सरकार  के  ग्न्य

 की  शझ्रावइ्यकतायें पूरी  हो  जायेंगी  कौर  यह  भी  हो  सकता  है  कि  कुछ  निर्यात  की  भी

 निकल  |

 विभिन्न  प्रकार  के  सभी  नये  कारखानों  का  उल्लेख  न  करते  BU,  मैं  केवल  उसी  कारखाने

 उल्लेख  करूंगा  जिसके  बारे  में  विभिन्न  सदस्यों  ने  चिनता  प्रकट  की  है
 ।

 ज  हिन्दुस्तान

 एण्टीबायोटिक के  कारखाने  से  पिम्परी  कारखाने  की  बहुत  आलोचना की  जा  चुकी  है
 ।

 सदन
 को

 यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  पिछले  २  वर्ष  पूवे  इसका  उत्पादन  ६०  लाख़  मेगा  यूनिट था

 पर  उत्पादन  २६०.६५  लाख  मेगा  यूनिट  हो  गया  है  ।  इस  कारखानों के  निर्माताओं  का  तोः

 यही  विचार था  कि  १९६०-६१  तक  भी  इसका  उत्पादन  २४०  लाख  मेगा  यूनिट  से  नहीं

 होगा ।  भ्रनुमान  २४०  लाख  मेगा  यूनिट  था  परन्तु  उत्पादन  २६०  लाख  यूनिट  से  अधिक  हो

 गया  हम  ने  इस  उत्पादन का  ५०  से  ६०  प्रतिशत  तक  विस्तार  करने  का  विचार  किया  है

 इस  सम्बन्ध  में  हम  अमरीकी  साथ  के  साथ  एक  करार  भी  कर  रहे  इस  करार  के  बाद  इसा
 ए

 कारखाने  में  स्ट्रेप्टोमाईसीन  का  भी  उत्पादन  होना  शुरू  हो  जायेगा  ।  पिम्परी  के  कायें  क्रम

 काफी  सन्तोषजनक है  ।

 ions  ul
 नपा  कारखाने  के  बारे  में  सारा  इतिहास  सदन  को  ज्ञात  ही  है  ।  इस  कारखाने को  न

 भारत  सरकार  ने  प्रारम्भ  और  न  ही  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  है  ।  इसे  मध्य  प्रदेश  सरकार

 एक  गैर-सरकारी  संस्था  के  साथ  करार  कर  के  प्रारम्भ  किया  था
 ।

 इसका  प्रबन्ध  कोई  अच्छा  नहीं

 था  कौर  उस  समय
 तक

 भी  इसकी  ठीक  ढंग  से  देख  भाल
 न  की

 जा  सकी  जब  कि  भारत  सरकार  ने

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  यह  कारखाना  अपने  हाथ  में  लिया
 ।

 कौर  हमें  इस  बात  का  दुःख  है  कि  इस

 कारखाने  का  प्रबन्ध  हमें  करना  पड़ा
 ।

 परन्तु  फिर  भी  मैं  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  इस  समय

 अवस्था  यह  है  कि
 प्रति  दिन

 ७५
 टन  का  उत्पादन  हो  रहा  यद्यपि  इसकी  उत्पादन  क्षमता  १००  टन

 की  जब  कि  हमारे  वरिष्ठ  सहयोगी  वित्त  मंत्रालय  में  जा  रहे  हमें  है  कि  नेपा  की
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 समस्या हल  हो  जायेगी  ।  यदि  इस  कारखाने  की  श्रमिक  व्यवस्था  ठीक  हो  इस  में  समुचित

 परिवर्तन  कर  दिये  तो  इसी  संयंत्र  से  जो  हमारे  नियन्त्रण  में  है  मध्य  प्रदेश  विद्युत्  ats

 उसकी  व्यवस्था  कर  दे  जो  हम  चाहते  तो  निश्चित  रूप  में  हम  नेपा  में  पुरी  क्षमता  का  उत्पादन a
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  दास प्पा
 :
 भ  बोर्ड  और  सरकार  से  ड्राप  कया  सहायता  चाहते  हैं

 ?

 fet  सुभाष  शाह
 :

 मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  हमें  पूरी  बिजली  नहीं  दे  रहा  है  ।  क्योंकि

 उनके  प्रपा  काम  के  लिए  पर्याप्त  बिजली  नहीं  है
 ।

 ब्वायलर
 व

 मशीनरी  भी  पुरानी  कौर  टूटी  फूटी

 चूंकि  इसका  नियन्त्रण  हमारे  हाथ  में  नहीं  था  हम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  नहीं  कर  सके  ।

 क्षेत्र  में  यदि  नियंत्रण  प्रत्यक्ष  व  ठीक  प्रकार  का  न  हो  तो  विभिन्न  प्रकार  के  निकायों

 से  श्रप्नत्यक्ष  रुप  से  काम  लेना  कोई  सरल  काम  नहीं  होता
 ।

 नये  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  में  सदन  का  भ्रमित  समय  नहीं  लूंगा  ।  कच्ची  फिल्मों  के  जिस

 कारखाने  के  सम्बन्ध  में  मैसूर  के  कुछ  माननीय  मित्रों  ने  पूछताछ
 की

 उस  केਂ  सम्बन्ध  में  पश्चिमी

 जमाने  के  दल  जो  यहां  यही  सिफारिश  की  है  कि  इस  कारखाने  के  लिये

 उटकमण्ड  ही  सब  से  भ्रच्छा  स्थान  है  ।  अतः  यह  स्थान  ठीक  ही  होगा  ।  इस  का  बार-बार  परीक्षण

 करना  ठीक  नहीं  |  एक  बार  या  १०  स्थानों  को  देखने  के  बाद  विशेषज्ञों  ने  इस  स्थान  के  बारे  में

 अपना  मत  प्रकट  किया  है  ।  कच्चे  फ़िल्मों  का  यह  प्रति  कारखाना  तो  है  नहीं  |  सरकारी  क्षेत्रों  में  इस

 प्रकार  के  झ्र  भी  कारखाने  भविष्य  में  खुलेंगे  ।  उस  समय  प्राय  क्षेत्रों  के  दावों  पर  विचार  किया

 परन्तु  इस  समय  इस  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है
 ।

 विशेषज्ञों  के  दल  ने  उटकमण्ड  केਂ  लिये

 सिफारिश  की  है  कौर  उसी  पर  ret  किया  जायेगा  ।  श्री  शंकरय्या  ने  कहा  था  कि  कच्ची  फिल्मों

 का  यह  कारखाना  मैसूर  में  खोला  जाये
 ।
 में  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  महान  कौर  विस्तृत

 में  भविष्य  में  कच्ची  फिल्मों  के  दूसरे  कारखाने  किन्हीं  भ्रमण  स्थानों  पर  ही  लगाये  जायेंगे  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  है
 कि

 रेशम  बोर्डे
 की

 स्थापना  १९४४  में

 हुई  थी
 |

 उस  समय  इस  का  मुख्य  कार्यालय  दिल्ल  में  था
 ।

 १९४५२  में  मुख्य  कार्यालय  बम्बई  में

 दिया  गया  ।  फरवरी  १९५७  को  उसे  बंगलौर  भेज  दिया  गया  |  बंगलौर  को  केवल  तीन  मास  लिये

 मुख्य  कार्यालय  बनाया  गया  कौर  इस  समय
 भी

 वहीं  पर  है  ।  उसे  फिर  बम्बई  भेजने  काਂ

 प्रस्ताव  है
 ।

 क्योंकि  बोर्ड  के  सभापति  को  वहां  से  कार्य  संचालन  करने  में  सुविधा  होती  है  ।  फिर  रेड

 उद्योग  केवल  मैसूर  ही  में
 तो

 नहीं  बंगाल  कौर  उड़ीसा  में  भी  है
 :  एक  केन्द्रीय  स्थान  होने

 के  नाते  यह  मुख्य  कार्यालय  पुनः  बम्बई  गया  है  ।  बंगलौर  जाने  से  पहले  ५  वर्ष  तक

 ही  इस  का  मुख्य  कार्यालय  रहा  था  ।

 यह  प्रसन्नता  को  बात  है
 कि

 बिना  दलीय  भेदभाव  के  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  लघु  उद्योगों

 को  प्रोत्साहन  देने
 की

 आवश्यकता  पर  जोर  दिया  है  ।  यदि  हम  गत  वर्षों  में  किये  गये  योजनायें

 की
 कार्यान्वित  को  ध्यान  में  रख  कर  सारी  स्थिति  का  अध्ययन  करेंगे  तो  हमें  ज्ञात  होगा  कि

 उद्योगों के  विकास  के  इतिहास  में  यह  वर्ष  बहुत  ही  महत्व  का  है  ।  योजनाश्रों की

 अ्रथवा  धन  दिये  जाने  की  दृष्टि  से  इस  वर्ष  के  ७  सब  से  अधिक  हैं  ।  यदि  इसी  प्रकार

 सदस्यों  ने  इस  कौर  रुचि  दिखाई  तो  में  यह  झ्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  हम  बहुत
 उन्नति  कर  लेंगे  ताकि  हमारी  राष्ट्रीय  राय  की  वृद्धि  हो  ।  इससे  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  मिलता  है

 कौर  इस  की  का  लाभ  छोटे  वर्गों  के  लोगों  को  प्राप्त  होता  है  कौर  वे  लोग  उद्योगीकरण  के  पीछे

 नहीं  भागते  साथ  ही  उन्हें  प्रश्न  जीवन  स्तर  ऊंचा  उठाने  का
 भी

 अवसर  मिलता  है
 ।

 माता

 मिल  अंग्रेजी
 में
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 मनुभाई

 मध्यम  स्तर  के  उद्योगों  का  भी  हम  ध्यान कर  रहे  १५,  ५०  कौर  १००  करघे

 वाले

 से  चल  रहे  कारखानों  को  दीਂ  गई  सुविचारों  को  हम  वापस  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  faa  करघों

 सम्बन्धी  कानूनगो  समिति  की  सिफारिशों  को  हम  ने  छोड़ा नहीं  है  ।  १००  करघों तक  के

 कारखानों  को  हम  रियायत  दे  रहे  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  चालू  वर्ष  में  १००  से  अ्रधिक  करघों  वाले

 खानों  से  यह  रियायत  वापिस  लेने  का  विचार  था  ।  पर  श्री  दास प्पा  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  ais

 सामने  रखे  हें  वह  सही  नहीं  १००  करघे  वाले  कारखानों  को  भी  यदि  सहायता  दी  जायेगी  तो  उन

 आंकड़ों  के  प्राकार  पर  नहीं  जो  उन्होंने  पेदा  किये  हैं  ।  हम  सभी  बातों  पर  विचार  करेंगे ।  में

 विश्वास दिलाना  चाहता  हूं  कि  मध्यम  स्तर  के  सभी  उद्योगों  को  भी  हम  बड़े  उद्योगों  के  मुकाबले

 में  पुरी  सहायता  देना  चाहते  हैं  ।  इस  उद्योग  के  बारे  में  ऐसा  कोई  सामान्य  स्तर  नहीं  तय  किया  जा

 सकता  कि  एक  करघे  पर  इतना  खर्चा  पड़ता  है  ।

 अ्रम्बर  चर्खा  प्रौर  खादी  के  सम्बन्ध  में  लोगों  में  कुछ  गलतफहमियां हें  ।  यह  बड़े  गौरव की

 है
 कि

 अम्बर  चर्खा  at  खादी  जैसे  विकेन्द्रित  क्षेत्रों  में  उत्पादन  चार  वर्षों  में  १  .  ५  करोड़  से

 करोड़  तक  पहुंच  गया  है  ।  यह  उन्नति  तो  मुबारकबाद  के  लायक  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा

 हैं  कि  इस  की  उतनी  प्रगति  नहीं  हुई  जितनी  कि  arent  थी  पर  ag  कहना  गलत  है  ।  यह  ठीक  ही  है

 विकेन्द्रित  क्षेत्रों  के  उद्योगों  कमजोर  अरथ  व्यवस्था  वाले  उद्योगों  की  रक्षा  करना  कठिन  होता

 उन
 को

 भारी  मशीनी  संयंत्रों  तथा  इस्पात  संयंत्रों  के  मुकाबले  में  संगठित  व  कार्यान्वित  करना

 कठिन  होता  है  |  इस  कार्यक्रम  की  सफलता  के  लिये  सदन  का  प्रोत्साहन

 वाद  चाहिये  |  यह  कोई  सिद्धान्त  की  बात  नहीं  बल्कि  यह  एक  सत्यता  है  कि
 ४०  करोड़  लोगों

 के  देश  में  जहाँ  पूंजी का  प्रभाव  पूंजी  निर्माण  की  दर  बहुत  थोड़ी  बचत  भी  कम  हो  समस्या

 के  मुकाबले में  पूंजी  लगाने  की  दर  भी  कम  हो  वहां  ऐसा  ही  होता  है  ।  इसलिये  इन  दोनों  उद्योगों

 बीच  we  सम्बन्ध  रहेंगे  कौर  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  व्यवहायंतः सभी सदस्यों ने सभी  सदस्यों  ने  इस  नीति

 का  समर्थन किया  है  ।

 इसके  पहचान
 लोक-सभा  २०  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।



 १९  gaus

 विषय  पृष्ठ

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  PERLE

 तारांकित

 सख्या

 २६२५-२६ LoUR  दामोदर  घाटी  निगम  सिंचाई  नहर

 QoXR  द्विभाषी  टेलीप्रिंटर  २६२७-२८

 १०  uy  डमडम  में  विमान  दुर्घटना  को  जांच  रेफर-

 Pou  कांडलां  विमान  पत्तन  रद  करे  ह

 LoXd  रेलवे  समाचारों  पर  सीटी-बोझ  २६३१

 Poy  २६३ २-३  रे मुरसल रेलवे  कर्मचारी

 PoUs  जापान  से  जहाजों का  क्रय  २६२  ३-३४

 १०६०  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  में  जहाजों  का  दोषपूर्ण  निर्माण  २६३४-२५

 १०६१  कलकत्ता  गोदी  के  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  २६३५-३६

 ORR  सारडीन मछली  का  तेल  २६३७-३८

 १०६४  २६३८

 १०६६  हिन्दुस्तान  शिपयाड  के  फ्रांसीसी  परामर्शदाताओं  का  ठेका  २६३८-४०

 ०६७  मनीपुर  में  की  वसूली  REVo— VR

 QoRs  चम्बल पर  पुल  २६४३-४४

 FoR  इन्डामेर  कम्पनी  REvw— Vig

 YowR  कानपुर  मेडिकल  aes  २६४७-४८

 १9०७४  यमुना  बाजार  क्षेत्र  के  निवासियों  के  लिये  मकान  REVG-VE

 geal के  लिखित  उत्तर  R¥E-OYX

 तारांकित

 Ae

 2oQy  बच्चों  के  लिये  दूघ  की  व्यवस्था  र६४६

 PoRe  उत्तर  प्रदेश  में  यमना  नदी  पर  पल  का  निर्माण  REvE-Ko

 Royo  आन्ध्र में  दूध  की  खपत  २६४०

 Fo १
 गर-सरकारी  विमान  संचालक  २६४०

 Loy  विद्यार्थियों को  रियायती  टिकट  २६४१

 ows  सानता कज  हवाई  र्द्र

 Lorsly  विष्णु  प्रताप  शुगर  खड्डा  प्रदेश  )  २६५२

 र७३१



 २७१  संक्षेपता

 प्रश्नों  के  लिखित  Sata

 तारांकित

 सख्या  विषय  पृष्ठ

 २६५ र 209G  डाक  सम्बन्धी  सुविधायें

 209k  रेलवे  सकल  २६४५३

 गोखले  समिति  का  प्रतिवेदन  २६१५३ 2050.0

 Yous  भारत-रूस विमान  सेवा  २६५३-५४

 2052.0  रेलवे  रायगादा  e  REXv

 2oGR  मनीपुर  को  संयुक्त  राष्ट्र  spesrciodtr  बाल  आपात  नि ata  से  रटा

 का  उपहार  रद्

 2058.0  भारत-पाकिस्तान  मालगाड़ी  यातायात  २६५४

 2oGYy  बर्मा से  चावल  २६५४

 ७ १०८६  भूमि  का  कटाव  २६४४

 2o5y  सिक  v  दराबाद  में  रेलवे  autarfedt  aedt  मे  fei  erate

 २६५५-५६ )

 १०८८  घान  २६५६

 अतारांकित

 सख्या

 शरर  VERE हवाई

 VERA  विदेशी  विशेषज्ञ  तथा  agar  विभाग  २६५६-५७

 १४२६  विमान  दुर्घटनायें  २६५७

 २६५७-५८ WERY  मद्रास  में  भारतीय  नाविकों  के  लिये  होस्टल

 QYRG  पाकिस्तान में  भारतीय  नाविक  २६४५८

 PERE  २६५८ रेलवे  यात्री  सुविधायें

 १४३०  eat का  निर्माण  २६५८-५६

 १४३१  उत्तर  रेलवे  की  सहकारी  ऋण  समिति  र६५६

 १४३२  कपड़े का  रेशा  २६४६

 १४३३  mow Aley  wa  सीन-सींगों  का  विकास  .  २६६०

 १४३४  खाद्यान्न की  उपलब्धि  २६६०

 PRY  अन्तर्राष्ट्रीय  पुष्प  प्रदर्शनी  २६६०-६१

 १४३६  रेडियो  २६६१

 १४३१७  बम्बई में  पेरा  जानें  वाला  भा  ,  २६६

 १४३८  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  द
 २६६२

 PYRE  भोजन  थान  २६६  Q-£  ३

 2680.0  लोक-स्वास्थ्य  प्रशिक्षण  केन्द्र
 ६६ े

 १४४१  रेलवे  यात्री  सुविधायें

 बेजवाड़ा  में  रेलवे  तमंचा  रियों  के  ‘tactic
 RRR

 PVR
 २६६ ३

 १४४३  wry  में  उचित  मूल्य  की  दुकानें  २६६



 २७२३३

 weal  के  लिखित  न

 श्रताराकित

 अन  सख्या

 Roos  कृषि  संबंधी  कौर  पशु-चिकित्सा कालेज
 २६६४

 २६८६५ १४४४  डाक-तार  कर्मचारियों  के  लिये  भ्रन्तरिम  सहायता

 १४४६  चतुथे  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों  की  भर्ती  में  भ्रष्टाचार  २६६५

 १४४७  भटिण्डा का  डाक-घर  २६६५

 शद  स्पीडोमीटर सहित  इंजन  २६६५

 VovE  मछली  पकड़ना  २६६६

 W¥Yo  मध्य  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइनें  REKK

 रव  सड़क-परिवहन  २६६६-६७

 BVAR  कानपुर में  रेलवे  की  बकाया  धनराशि  VER

 tad के  सकल  २६६७-६८ BAR

 WOU  राज्यों  में  बिजली  की  खपत  रद्द

 oso  हिमाचल  प्रदेश  का  स्वास्थ्य विभाग  र

 PEAR  लेम्पिरा बेसिक  कृषि  कल्  त्रिपुरा  २६६८९

 १४५५७  त्रिपुरा में  मोटर  हटना  २६६९-७०

 264s  २६७० क्विलोन-एरणाकुलम  रेलवे  लाइन  के  श्रमिक

 १४५९  दिल्ली के  लिये  गन्दी  बस्तियों  सम्बन्धी  मंत्रणा  निकायਂ  रे  RV o-W9 8

 SRO  तार-घर  व  सार्वजनिक  कार्यालय  २६७१

 शुद  २६७१ सोनपुर में  डाकघरों का  खोला  जाना

 १४६ र
 श्रीधर  प्रदेश में  बहु प्रयोजनीय  खण्ड  Rey  8-19

 १४६३

 निकास

 तद

 में  सामान  को  डिस्

 में

 बाद  करने  et

 २६७ २
 डाकखानों के  निरीक्षक १४६४  RR  २-७३

 VER  मध्य  रेलवे  में

 sre  जातियों  re

 २६७३

 VEE  मध्य  रेलवे में  भ्रष्टाचार  २६७४

 UR  पजाब में  चावल  Rov

 १  CES  भारतीय  पशु-चिकित्सा  गवेषणा  —  Rev

 SEE  गांवों  में  डाकखानों  का  खोलना  २६७४

 १४190  दूर के  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लियें  क्वार्टर  २६७  S-9Y

 RY9R  डाकखानों  के  निरीक्षक  Peach

 १४७३  जाब  में  श्रम  सहकारी  समितियां  २६७५

 स्थगन  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  ने  दल्ली  नगरपालिका  farTA  के  निर्वाचनों  दे  सम्बन्ध

 में  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानो ंके  कर्मचारियों  के

 लिये  २०  १९५८  को  वेतन  घोषित  न  करने  वे  दिल्ली

 प्रशासन  के  निचय  के  बारे  में  एक  स्थगन  जिस की  सुचना

 सर्वेश्वर स०  Ho  तगामणि  प्रभात  मोहम्मद

 इलियास  और  श्रीमती  रेणु  चकती  नें  थी  थी

 प्रस्तुत  करने  की

 भ्र नुम ति  नहीं  दी



 २७३४  दिलीप

 ferry

 सभा-पटल पर  रखे  गये  श  क  र६७७

 श्रौषघीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  )  QeUy

 की  धारा  १९  की  उपधारा  (४)  के  भ्रन्तगंत  तथा

 प्रसाधन  सामग्री  ),  REXR  में  कुछ

 शर  संशोधन करने  वाली  छः  श्रधिसूचनाशओं  की  एक  प्रति

 सभा-पटल पर  रखी  गयी

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  site  ध्यान  दिलाना  e  २६७७-४९

 श्री  मोहम्मद  इलियास  ने  आकाशवाणी  के  कलकता  केन्द्र  के  वर्ग  *गਂ

 के  ६००  कलाकारों  की  कथित  की  कौर  सुचना  श्र

 प्रसारण  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |  सूचना  प्रसारण  मंत्री

 ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 शे  VRVE—SO

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ने  १२  १९४८  की  रात  को

 aren  ait  टुंड ला  के  बीच  रेल  में  रेलवे  डाक  सेवा  के  तीन

 कर्मचारियों  की  हत्या  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  ।

 विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  के  बारे  में  सहमति  का  प्रस्ताव  स्वीकृत
 २६८०-५६

 सरकारी  भू-गहिरी  कब्जा धारियों  का

 १९४५८  को  दोनों  ५  की  संयुक्त  समिति  को

 सौंपने  के  लिये  राज्य  सभा  की  सिफारिश  से  सहमति  प्रगट  करने

 के  प्रस्ताव जो  १८  ree  को  प्रस्तुत  किया  गया

 amt  चर्चा  जारी  रही  ।  ware  कौर  संभरण  मंत्री

 क०  च०  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत  |

 शझनुदानों की  मांगें  २६८६--२७३०

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों की  मांग  सख्या  १  से  ड

 १०६  पर  चर्चा  प्रारम्भ  हुई  |  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 २०  १९५८  के  लिये  कार्यावलि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  तथा  शिक्षा  तथा  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालयों

 को  अनुदानों की  मांगों पर  चर्चा

 oes


